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भारतीय संविधान सभा 
बृहस्पतिवार, 8 अगस्त सन्‌ ॥949 ई. 


भारतीय संविधान-सभा, कास्टीट्यूशन हाल, नई दिल्ली में मध्याह के तीन बजे 
उपाध्यक्ष महोदय (श्री वी.टी. कृष्णमाचारी) के सभापतित्व में समवेत हुई। 


“उपाध्यक्ष (श्री वी.टी. कृष्णमाचारी): माननीय अध्यक्ष महोदय ने मुझे सभा 
को यह सम्वाद देने को कहा है कि उन्हें इसका बहुत ही खेद है कि आज 
वह सभा में न आ सकेंगे क्‍योंकि उनके चिकित्सक ने पूर्ण विश्राम की सलाह 
दी है। उन्हें इस बात की आशा है कि रखिवार को दिल्‍ली वापस आ जायेंगे 
और सोमवार से सभा में आने लगेंगे। उन्हें इस बात का विश्वास है कि सदस्यगण 
उनकी अनुपस्थिति को क्षमा करेंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि सभी सदस्य उनके 
शीघ्र आरोग्यलाभ की कामना करते हैं। (हर्ष ध्वनि)। 


अब मैं श्री एन. गोपालस्वामी आयंगर से कहूंगा कि वह अपना विधेयक उपस्थित 
करें। 
भारत-शासन-अधिनियम 4935 संशोधन-विधेयक 


*भ्री एच.वी. कामत (मध्यप्रान्‍्न और बरार : जनरल): एक ओचित्य प्रश्न 
है श्रीमान और इसमें तीन बातें है। पहली बात जिसकी ओर में सभा का ध्यान 
आकृष्ट करूंगा वह है संविधान-सभा के 3] मई सन्‌ 949 ई. तक संशोधित 
88 सम्बन्धी नियमों से सम्बन्ध रखने वाला नियम 38-क। इस नियम में कहा 
गया हेः- 


“कोई सदस्य जो भारतीय-स्वातन्त्रय. अधिनियम 947 पर या उसके अधीन 
बनाये गये किसी आदेश, नियम या लिखत पर अथवा इस अधिनियम के अधीन 
अनुकूलित भारत-शासन अधिनियम 935 पर कोई संशोधन रखना चाहता हूं...इत्यादि 
इत्यादि” में सभा से आग्रह करूंगा कि वह इस नियम की इबारत को ध्यान से 
देखे। इसमें स्वातन्त्रय-अधिनियम 947 के अधीन अनुकूलित भारत-शासन-अधिनियम 
935 पर संशोधन की बात कही गई है। किन्तु प्रस्तुत विधेयक जिसे सभा में 
उपस्थित करने के लिये अभी चन्द मिनट पहले आपने माननीय श्री एन. 
गोपालस्वामी आयगर को कहा है, वह मूल भारत-शासन-अधिनियम 935 की धारा 
8 की उपधारा (क) के सम्बन्ध में हे। भारतीय स्वातन्त्रय अधिनियम 947 के 
अधीन 8 लित भारत-शासन-अधिनियम 935 की एक प्रति मैंने पुस्तकायल से 
प्राप्त की है 


*भ्री बी, दास (उड़ीसा : जनरल): किन्तु ऐसा पहले हो चुका है। अभी उस 
दिन डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपना विधेयक उपस्थित किया था जिसे सभा 
से स्वीकार किया। 
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*थ्री एच.वी. कामतः जब श्री बी. दास को बोलने के लिये अध्यक्ष कहें 
तो वह उस समय चाहे मेरे ओचित्य प्रश्न का समर्थन करें या विरोध करें। मैंने 
तो केवल यह बतलाया हे कि धारा 8 की उपधारा (-क) में क्‍या... 


*शग्री एस. नागप्पा (मद्रास : जनरल): उपाध्यक्ष महोदय, एक ओऔचित्य प्रश्न 
है। माननीय श्री गोपालस्वामी आयंगर ने अभी विधेयक पेश ही नहीं किया हे। 
इसलिये जब तक कि विधेयक उपस्थित न कर दिया जाये उस पर यह ओऔचित्य 
प्रश्न उठाया ही नहीं जा सकता है। 


*थ्री एच.वी. कामतः आपने उन्हें विधेयक उपस्थित करने के लिए कहा 
इसलिये तो यह ओऔचित्य प्रश्न मैंने उठाया। 


*उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य कृपया अपने स्थानों पर बैठ जायें। 


*भ्री एच.वी. कामतः सभा में विधेयक उपस्थित किये जाने के बारे में ही 
तो मैं औचित्य प्रश्न उठा रहा हूं। 


शयाननीय डॉ. बी,आर, अम्बेडकर (बम्बई : जनरल): पर सभा के समक्ष 
अभी इसका प्रस्ताव कहां आया हे? 


“उपाध्यक्ष: श्री आयंगर प्रस्ताव पेश करें। 


*श्री एच.वी. कामतः किन्तु, प्रस्ताव उपस्थित किये जाने का ही तो मैं विरोध 
कर रहा हूं। 


“माननीय श्री एन. गोपालस्वामी आयंगर (मद्रास: जनरल): उपाध्यक्ष महोदय, 
मेरा प्रस्ताव एक संक्षिप्त प्रस्ताव है और मैं नहीं चाहता हूं कि माननीय मित्र कामत 
को उसके लिये मंच पर एक क्षण भी अनावश्यक ठहरना पडे। मेरा प्रस्ताव यह 


“सविनय मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि यथा अनुकूलित भारत-शासन-अधिनियम 
935 में और संशोधन करने के लिए विधेयक उपस्थित करने की अनुमति 
दी जाये।” 


*मौलाना हसरत मोहानी (संयुक्तप्रान्त : मुस्लिम): इस प्रस्ताव का मैं विरोध 
करता हूं श्रीमान। 


“उपाध्यक्ष: श्री कामत। 


*श्री एच.वी. कामतः मेरे द्वारा उठाये गये औचित्य प्रश्न का स्पष्टीकरण करने 
के लिये आपने मुझे जो अवसर प्रदान किया है श्रीमान, उसके लिये कृतज्ञता ज्ञापित 
करता हूं। पहली बात यह है कि भारत-शासन अधिनियम 935 की धारा 8 की 
उपधारा [-क का जो उल्लेख किया गया है वह कुछ स्पष्ट नहीं है। यथा अनुकूलित 
अधिनियम की एक प्रति मेरे पास है और मैं यह देखता हूं कि उसमें यह उपधारा 
कहीं है ही नहीं जिसका... 


संविधान का मसौदा [65] 


“माननीय श्री एन. गोपालस्वामी आयंगरः माननीय सदस्य का कथन क्‍या 
यह है कि उपधारा [-क इस अधिनियम में हे ही नहीं? 


*भथ्री एच.वी. कामतः हां, मेरा यही कहना है। 


*माननीय श्री एन. गोपालस्वामी आयंगरः क्‍या मैं उन्हें अंतिम रूप से छपे 
हुये इस अधिनियम की एक प्रति दूं? 


*थ्री एच.वी. कामतः अगर श्री आयंगर मुझे एक प्रति दें तो अवश्य ही 
उनका मैं अनुगृहीत होऊंगा। मैंने अपनी प्रति पुस्तकालय से प्राप्त की है। 


“उपाध्यक्ष: स्पष्ट है कि श्री कामत के पास जो प्रति है वह अन्तिम नहीं 
। 


*थ्री टी.टी. कृष्णमाचारी (मद्रास : जनरल): यह प्रस्ताव तो महज रस्मी तौर 
पर जा रहा है। संसदात्मक प्रथा के अनुसार ऐसे प्रस्ताव का विरोध नहीं 
होता है। 


श्री एच.वी. कामतः मैं इसका विरोध नहीं कर रहा हूं। मैंने तो केवल एक 
ओऔचित्य प्रश्न उठाया है। आशा है सभा में एक ही सज्जन सभापति का काम 
करेंगे और उनके अलावा और कोई सदस्य मेरी वक्‍्तृता में हस्तक्षेप न करेंगे और 
न मुझे नियमानुकूल होने का आदेश देंगे। 


औचित्य सम्बन्धी प्रश्न में दूसरी बात यह है कि नियम नं. 38(क) में और 
उपनियम (2) में यह कहा गया है कि सभापति यदि अनुमति दे दे तो विधेयक 
उपस्थित करने की अनुमति का प्रस्ताव और अल्पकालिक सूचना के साथ उपस्थित 
किया जा सकता है अन्यथा साधारणत: ऐसे किसी भी प्रस्ताव के लिये 5 दिनों 
की पूर्वसूचना अवश्य होनी चाहिये। किन्तु कार्यावली में ऐसी कोई बात नहीं दी 
हुई हैं जिससे यह प्रकट होता हो कि सभापति ने उस नियम को हटाकर 5 
दिनों से कम की सूचना पर ही उस प्रस्ताव को, उपस्थित करने की अनुमति 
दी हो। आज के कार्यावली की प्रति मेरे पास है और उसमें ऐसी कोई बात नहीं 
हे हुई है कि सभापति ने इस नियम को प्रस्तुत प्रस्ताव के सम्बन्ध हटा दिया 

| 


“उपाध्यक्ष: इस प्रस्ताव को अल्पकालिक सूचना पर पेश करने की अनुमति 
मैंने दे दी है। 


*आ्री एच.वी. कामतः तो फिर उसका उपस्थित किया जाना ठीक है। 


औचित्य प्रश्न में तीसरी बात यह हे। श्री आयंगर ने जिस विधेयक को यहां 
उपस्थित करने की अनुमति चाही है उसमें दो सर्वथा भिन्‍न-भिन्‍न बातें रखी गई 
हैं। एक बात तो धारा 8(क) के सम्बन्ध में है और दूसरी बात धारा 29। (क) 
के यानी एक निष्क्रान्त सम्पत्ति के सम्बन्ध में हे और प्रान्तीय विधान-मण्डलों से 
सबन्ध रखने वाली किसी बात के सम्बन्ध में हैं: मेरी समझ से इस एक विधेयक 
में बिल्कुल भिन्‍न-भिन्‍न दो विषयों को रखा गया है। अतः इनके लिये एक विधेयक 
नहीं बल्कि अलग-अलग दो विधेयक सभा में उपस्थित किये जाने चाहियें। 
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*शथ्री टी.टी. कृष्णमाचारी: क्‍यों ऐसा क्‍यों? 


*थ्री एच.वी. कामतः आप पूछ रहे हैं क्यों? जब आगे चलकर आप बोलें 
तो आप ही कृपया यह बता दीजियेगा कि दोनों बातें एक विधेयक द्वारा कैसे 
रखी जा सकती हैं। औचित्य प्रश्न में यह तीसरी बात है श्रीमान। विधेयक उपस्थित 
करने की अनुमति मांगने के लिये जो प्रस्ताव रखा गया है उसे सम्बन्ध में औचित्य 
विषयक यह तीन सवाल मैंने उठाये हें। 


*श्री आर.के. सिधवा: (मध्यप्रान्त और बरार : जनरल): इस ओऔचित्य प्रश्न 
का उत्तर मैं देना चाहता हूं श्रीमान। 


“उपाध्यक्ष: श्री गोपालस्वामी आयंगर को इसका उत्तर देने के लिए में कह 
रहा हूं। 


*माननीय श्री एन. गोपालस्वामी आयंगरः माननीय मित्र श्री कामत ने उस 
प्रस्ताव के विरुद्ध तीन आपत्तियां पेश की हैं। उनमें से दो को तो निराकरण पहले 
ही हो चुका है। उनको यह गलत ख्याल हो गया था कि भारत-शासन-अधिनियम 
935 की धारा 8 में कोई उपधारा !-क है ही नहीं। किन्तु मेरी बात सुनकर 
उन्होंने खुद इस आपत्ति को गर्म आलू की तरह अलग फेंक दिया है। 


उनकी दूसरी आपत्ति का निराकरण हो चुका है आपके इस कथन से कि 
इस प्रस्ताव को उपस्थित करने की आपने मुझे अनुमति दे रखी थी यद्यपि इसके 
लिये 5 दिन पहले मैंने सूचना नहीं भेज रखी थी और नियमों के मुताबिक आपको 
ऐसी अनुमति देने का अधिकार है। इस तरह उनकी दो आपत्तियों का तो निराकरण 
हो ही चुका है। 


अब रही उनकी तीसरी आपति। जिन लोगों को न्यायालयों से काम पड़ता हे 
और खास करके दण्ड-न्यायालयों से वह इस आपत्ति से भली भांति परिचित होंगे। 
दो अलग-अलग दोषारोपों को गलती से एक साथ रखकर जब न्यायालय में पेश 
किया जाता है तो उसी तरह की आपत्ति उठाई जाती है। किन्तु भाग्यवश हम 
किसी न्यायालय के समक्ष नहीं खडे हैं जहां यह कहा जा सकता हो कि प्रतिवादी 
के विरुद्ध जो दोषारोप किया गया है वह गलत ढंग से किया गया है; दो भिन्न 
आरोपों लि साथ रख दिया गया है। इस सम्बन्ध में मुझे केवल इतना ही 
कहना हु 


*थ्री एच.वी. कामतः एक ओऔचित्य प्रश्न है श्रीमान। श्री गोपालस्वामी आयंगर 
यहां तथ्य से बहुत दूर हें। 


*माननीय श्री एन. गोपालस्वामी आयंगर: माननीय सदस्य की बात मैं 
ठीक-ठीक सुन नहीं पाया। खेर इससे कुछ आता जाता नहीं है। मैं केवल इतना 
ही बता देना चाहता हूं कि प्रस्तुत विधेयक एक अधिनियम में संशोधन करने के 
लिए रखा गया हे वह अधिनियम है भारत शासन अधिनियम। यदि इस 
अधिनियम की एक सौ धाराओं का मुझे संशोधन करना होता तो उसके लिए मुझे 
अधिकार है कि सबको मैं एक ही विधेयक में रखूं। 


*उपाध्यक्ष: श्री कामत के ओऔचित्य प्रश्न को मैं अनियमित करार देता हुं। 
विधेयक उपस्थित करने की अनुमति चाहने का प्रस्ताव अब सभा के सामने है। 
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*मौलाना हसरत मोहानीः मुझे इस प्रस्ताव का विरोध करना है श्रीमान। 
*उपाध्यक्ष: किन्तु माननीय सदस्य को भाषण देने की अनुमति नहीं हेै। 


*मौलाना हसरत मोहानीः मैं अनुरोध करता हूं कि कृपया प्रस्तुत प्रस्ताव का 
विरोध करने का मुझे मौका दीजिये। 


“उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य सिर्फ इतना कहकर कि “में इसका विरोध करता 
हूं” बैठ सकते हैं। प्रस्ताव यह हे 


“कि भारत-शासन-अधिनियम 935 में और संशोधन करने के लिये विधेयक 
उपस्थित करने की अनुमति दी जाये।” 


*मौलाना हसरत मोहानीः मैं इसका विरोध करता हूं कि उन्हें इसे उपस्थित 
करने की अनुमति.... 


*उपाध्यक्ष: किन्तु मैं इस प्रस्ताव को सभा के समक्ष रख चुका हूं। 


*मौलाना हसरत मोहानीः तो क्‍या मुझे सिर्फ वोट देने की इजाजत है और 
भाषण द्वारा यह बताने की कि मैं किस लिये इसका विरोध कर रहा हूं, इजाजत 
नहीं दी जा रही हे? 


“उपाध्यक्ष: भाषण देने का मौका आपको बाद में चलकर दिया जायेगा। 


“मौलाना हसरत मोहानीः मैं यह नहीं चाहता हूं कि प्रस्ताव पर विचार होते 
समय मुझे भाषण का मौका दिया जाये। मैं इसका विरोध अभी करना चाहता हूं। 
मैं यह नहीं चाहता हूं कि इसे उपस्थित करने की अनुमति उन्हें दी जाये। पहले 
इसी का फैसला हो जाना चाहिये। 


“उपाध्यक्ष; सभा इसका फैसला करेगी। मैं प्रस्ताव पर सभा की राय लेता 
हूं। प्रस्ताव यह हैः- 


“कि भारत-शासन-अधिनियम 935 में और संशोधन करने के लिये विधेयक 
उपस्थित करने की अनुमति दी जाये।” 


प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। 


“उपाध्यक्ष: सभा ने विधेयक उपस्थित करने की अनुमति दे दी है। अब 
श्री एन. गोपालस्वामी आयंगर अपना विधेयक उपस्थित करें। 


*माननीय श्री एन. गोपालस्वामी आयंगर: मैं विधेयक को उपस्थित करता 
हूं। 
“उपाध्यक्ष: विधेयक उपस्थित हो चुका। 


मैं यह आदेश देता हूं कि नियम 38(ग) के अधीन भारतीय सूचना-पत्र में 
इस विधेयक का प्रकाशित किया जाना आवश्यक नहीं हेै। 
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*माननीय श्री एन. गोपालस्वामी आयंगर: मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि 
उपस्थित किये गये विधेयक पर विचार किया जाये। 


यह विधेयक बिल्कुल एक सरल विधेयक है। मुख्य तौर पर इसमें दो बातों 
के सम्बन्ध में व्यवस्था की गई है। इसका पहला अंश निष्क्रान्त सम्पत्ति तथा 
विस्थापित लोगों के साहाय्य एवं पुनर्वास के सम्बन्ध में है। दूसरा अंश हे 
गवर्नर-जनरल को इस बात का अधिकार देने के बारे में कि संविधान स्वीकृत 
होने के पूर्व ही यदि वर्तमान भारत-शासन अधिनियम के अधीन किसी प्रान्त में 
आम चुनाव करना जरूरी हो जाये तो निर्वाचन के आनियमन के लिए आदेश 
निकालने का उसे अधिकार होगा। 


जहां तक कि पहले मसले का सम्बन्ध है, भारत और पाकिस्तान के बीच 
चलने वाली उस बातचीत को माननीय सदस्य वृन्द अवश्य ही ध्यान से देखते 
आ रहे होंगे जो विस्थापित व्यक्तियों की सम्पति की देखरेख, व्यवस्था तथा विक्रय 
के बारे में चल रही है जिसे वह लोग उस राज्य में छोड़कर जहां कि वह पहले 
रहते थे अब स्थायी तौर पर रहने के लिये दूसरे राज्य में चले आये हें। 


जहां तक कि निष्क्रान्त सम्पत्ति का सम्बन्ध हे, वर्तमान व्यवस्था के अधीन, 
उसके सम्बन्ध में कानून बनाने का अधिकार प्रान्तीय विधान-मण्डलों को प्राप्त है। 
केन्द्र-प्रशासित क्षेत्रों में केन्द्रीय शासन द्वारा जारी किया गया एक अध्यादेश प्रवर्तन 
में है। हर प्रान्त में तथा कुछ राज्यों में इस मसले की व्यवस्था के लिये पा चित 
प्राधिकारी द्वारा निर्मित कोई न कोई अध्यादेश या विधि जरूर प्रवर्तन में हे। 


यह एक ऐसा विषय है जिसकी व्यवस्था के लिए देश भर में एक तरह का 
कानून होना चाहिये किन्तु इसके लिये कानून बनाने वाले अधिकारी हैं कई जिससे 
बड़ी असुविधा होती है। इस असुविधा को दूर करने के उद्देश्य से ही यह विधेयक 
प्रस्तुत किया गया है। अभी तक तो यह था कि वर्तमान भारत-शासन-अधिनियम 
को लेकर इसकी व्यवस्था में अगर कोई कठिनाई आती थी तो उसे दूर करने 
के लिए सम्बंधित विधि निर्माता प्राधिकारी अध्यादेश निकाल देते थे या कोई कानून 
बना देते थे। पर अब हमने प्रान्तीय और रियायती सरकारों को लिखा है कि 
भारत-शासन-अधिनियम की धारा 03 के अनुसार एक प्रस्ताव पास करके वह 
केन्द्रीय शासन को ऐसे अधिकार दें कि वह इस मसले की व्यवस्था के लिए 
आवश्यक कानून बना सकें। कुछ राज्यों ने तो अपने विधान-मंडलों से प्रस्ताव पास 
कराकर भेज दिया है पर कइयों ने अभी तक नहीं भेजा है। निष्क्रान्त सम्पत्ति 
के सम्बन्ध में कुछ राज्यों ने अध्यादेश निकाल रखा है और कई राज्यों ने विधान 
मंडल द्वारा कानून बनवा लिया है। किन्तु देश भर में इस बारे में एक तरह का 
कोई कानून नहीं है। निष्क्रान्त सम्पति सभी प्रान्तों में हे क्योंकि देश विभाजन के 
बाद सभी प्रान्तों से कुछ लोग 2 राज्य में बसने के इरादे से अपनी सम्पत्ति 
वहां छोड़कर वहां से चले गये हें। 


इस प्रश्न के एक दूसरे पहलू पर भी हमें ध्यान देना होगा। इस सम्बन्ध में 
दोनों सरकारों के बीच बातचीत चल रही है और इसलिये आवश्यक यह है कि 
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केन्द्रीय सरकार ही विधि द्वारा इस मसले की समुचित व्यवस्था करे। वस्तुतः निष्क्रान्त 
सम्पत्ति के सम्बन्ध में पाकिस्तान सरकार खुद रा न बनाकर व्यवस्था करती हे 
और माननीय सदस्यों ने यह देखा ही होगा गत हफ्तों में वहां जल्दी-जल्दी 
कई अध्यादेश पाकिस्तान सरकार द्वारा निकाले गये हैं और उनके अधीन आदेश 
जारी किये गये हैं। वहां इस सम्बन्ध में एक के बाद एक बनाये जाने वाले कानूनों 
से जो स्थिति यहां पैदा होती है उसकी समुचित व्यवस्था के लिए यह जरूरी 
है कि केवल केन्द्रीय शासन को ही इस सम्बन्ध में सारी शक्ति प्राप्त रहे ताकि 
तत्परता के साथ वह इस सम्बन्ध में व्यवस्था कर सके और जो भी कानून बनाये 
वह समस्त देश में सद्यः अमल में लाया जा सके। यही कारण है जो हम इस 
शक्ति को केन्द्रीय शासन में निहित रखना चाहते हैं ताकि निष्क्रान्त सम्पत्ति के 
सम्बन्ध में वह समुचित कानून बना सके। 


किन्तु यह हम जरूर मानते हैं कि निष्क्रान्त सम्पत्ति के प्रशासन की विस्तार 
की बातों के बारे में प्रान्‍्तों और राज्यों को स्वविवेकानुसार विधि निर्माण की तथा 
आदेश जारी करने की शक्ति प्राप्त रहनी चाहिये ताकि केन्द्रीय शासन द्वारा विधान 
में यदि कोई त्रुटि रह गई हो तो उसके द्वारा वह दूर की जा सके। इसलिये 
यह निश्चय किया गया है कि निष्क्रान्त सम्पति की देखरेख, व्यवस्था तथा उसके 
निपटारे के सम्बन्ध में विधि-निर्माण का काम सहगामी विषयों की सूची में आना 
चाहिये और आप देखेंगे कि इस विधेयक के खण्ड 5 (ख) में ऐसा ही प्रावहित 
हो गया है। इसके द्वारा सहगामी सूची में ये दो विषय और जोड़ दिये गये 

| 


“४3][-ख ऐसी सम्पति की देखरेख, व्यवस्था तथा उसका निपटारा (इसमें 
कृषिभूमि भी शामिल है) जो विधि द्वारा निष्क्रान्त सम्पत्ति घोषित 
की जा चुकी हेै। 


3]-ग भारत एवं पाकिस्तान राज्य के निर्माण के फलस्वरूप अपने मूल 
आवास स्थान से विस्थापित व्यक्तियों के साहाय्य एवं पुनर्निवास 
की व्यवस्था।” 


विधेयक के इस विशेष भाग के सम्बन्ध में एक और बात भी है जिसकी 
ओर मैं सभा का ध्यान आकृष्ट करूंगा। आप देखेंगे कि विधेयक के खण्ड (3) 
के द्वारा भारत-शासन-अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (-क) में दो और खण्डों 
को शामिल करने की कोशिश की गई है। खण्ड 5 (ख) में जो बातें रखी गई 
है वस्तुतः वही बातें यहां भी दुहरा दी गई है। धारा 8 की उपधारा (-क) में 
ये दो बातें हमें क्यों रखनी पड़ी हैं इसका कारण यह है कि इस प्रश्न के बारे 
में जो भी कानून बनाने का हम निश्चय करें उसमें, हमें यह स्वतन्त्रता रहे कि 
इस विषयों के बारे में केन्द्रीय शासन के अधिकार प्रयोग की हम व्यवस्था कर 
सकें। इन विषयों को सहगामी सूची में केवल शामिल कर देने से ही केन्द्रीय 
शासन को इनके बारे में प्रशासनाधिकार न प्राप्त हो सकेगा। आपको यह स्मरण 
होगा कि खुद सभा ने ही धारा 8 में आवश्यक संशोधनों को पास किया था जिनसे 
अन्य विषयों के सम्बन्ध में केन्द्रीय शासन को इस तरह के अधिकार प्राप्त हो 
सके थे इसलिये यह जरूरी है कि धारा 8 में यह बात शामिल की जाये ताकि 
प्रान्तों में भी इन विषयों के सम्बन्ध में केन्द्रीय शासन के अधिकार प्रयोग की 
व्यवस्था की जा सके। सदस्यों को यह मालूम ही है कि इस सम्बन्ध में विधि 
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[माननीय श्री एन. गोपालस्वामी आयंगर] 


सम्बन्धी एक रूपता के साथ हम यह भी चाहते हैं कि विधि पर सर्वत्र अमल 
भी एक रूप में किया जाये। विस्थापितों के साहाय्य एवं पुनर्निवास सम्बन्धी योजनाओं 
को कार्यान्वित करने के बारे में भी प्राधिकारी को अधिशासी शक्ति प्राप्त रहनी 
चाहिये। हमारे माननीय साथी पुनर्वास मन्त्री चाहते हैं कि प्रान्तों में भी पुनर्वास 
सम्बन्धी योजनायें जिनका व्यय वस्तुतः केन्द्रीय शासन वहन करेगा एक रूपता के 
साथ कार्यान्वित की जाये। 


इतना तो हुआ निष्क्रान्त सम्पति तथा विस्थापितों के साहाय्य एवं पुनर्वास के 
सम्बन्ध में। 


विधेयक का दूसरा अंश, भारत-शासन-अधिनियम की धारा 29] के स्थान पर 
एक नई धारा रखने के सम्बन्ध में हे। जेसा कि माननीय सदस्यों को मालूम है, 
वर्तमान धारा 29] में यह कहा गया है कि भारत-शासन-अधिनियम में अगर और 
कोई प्रावधान नहीं वर्तमान है या इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन और कोई 
प्रावधान नहीं रखा गया है तो प्रान्तीय विधान मण्डल को धारा 29] में वर्णित 
कई विषयों के सम्बन्ध में कानून बनाने का अधिकार होगा। अब इस विधेयक 
द्वारा हम जो करना चाहते हैं वह यह है। किन्तु इस सम्बन्ध में में इसी समय 
यह बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि इस विधेयक की पुरः:स्थापना का तथा उसमें 
इस खण्ड विशेष को रखने का मतलब यह नहीं हे कि किसी प्रान्त में आम 
चुनाव करने का हम निश्चय कर चुके हैं। अपने नवीन संविधान के प्रवर्तन में 
आने में अभी चार या पांच महीने की देर है। पर हो सकता है कि इस बीच 
किसी प्रान्त में या प्रान्तों में परिस्थिति ऐसी हो जाये कि उसके समाधान के लिये 
वर्तमान भारत-शासन-अधिनियम के अधीन ही आम चुनाव करने का आदेश 
निकालना आवश्यक हो जाये। हम यह चाहते हैं कि ऐसी स्थिति उत्पन्न होने पर 
हमें यह शक्ति प्राप्त रहे कि विधान-मण्डल की रचना, मताधिकार, निर्वाचन-श्षेत्रों 
का परिसीमन, तथा मतदान-पद्धति आदि में समुचित परिवर्तन करके हम आम चुनाव 
वहां कर सकें। हम यह चाहते हें कि गवर्नर-जनरल द्वारा निकाले जाने वाले आदेश 
के जरिये हमें इन बातों के बारे में व्यवस्था करने की शक्ति प्राप्त हो जाये और 
इसीलिये हमने विधेयक में खण्ड 4 को रखा है यदि आप इस खण्ड को वर्तमान 
भारत-शासन-अधिनियम की धारा 29] से मिलायेंगे तो देखेंगे कि उनमें अन्तर केवल 
दो बातों को लेकर है। खण्ड 4 का मद (क) जो विधान-मण्डल के सदन या 
सदनों की रचना के सम्बन्ध में हें ओर मद (ज) जो उपरोक्त किसी विषय के 
आनुषंगिक बातों के बारे में है---यही दो बातें-इस खण्ड में अधिक हैं अन्यथा 
वही सब बातें दुहराई गई हैं जो धारा 29] में रखी गई हें। 


मैं पहले ही कह चुका हूं कि किसी भी प्रान्त में आम चुनाव करने के बारे 
में हमने अभी तक कोई आखिरी फैसला नहीं किया है। पर यह सर्वथा सम्भव 
है कि ऐसा निर्णय किया जाये या कहिये कि उन लोगों को जिन पर आम चुनाव 
की जिम्मेदारी है, बाध्य होकर इस बीच यानी 26 जनवरी सन्‌ 950 के पहले 
ही आम चुनाव करने का फैसला करना पडे। इसलिये हम यह चाहते हैं कि हमें 
यह अधिकार प्राप्त रहे कि वर्तमान नियमों और विनियमों में, यहा तक कि वर्तमान 
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भारत-शासन-अधिनियम में भी हम परिवर्तन कर सके ताकि स्थिति उत्पन्न हो जाने 
पर हम आम चुनाव कर सके। और वह चुनाव आज की वर्तमान अवस्थाओं के 
सर्वथा अनुरूप हो। 


उदाहरण के लिए मान लीजिये अगर हम पश्चिमी बंगाल या पूर्वी पंजाब में 
आम चुनाव करने का फैसला करते हैं तो पश्चिमी पाकिस्तान से पूर्वी पंजाब में 
आये हुये लोगों की ओर पूर्वी बंगाल से पश्चिमी बंगाल में आये हुये लोगों की 
इस मांग की कि उनका नाम मतदाता सूची में शामिल किया जाये और विधान 
मण्डल की सदस्यता के लिये उन्हें भी खड़ा होने का अधिकार रहे, हम उपेक्षा 
नहीं कर सकते हें। निर्वाचन-क्षेत्रों की सीमा में भी परिवर्तन करना हमारे लिये 
जरूरी हो जायेगा। माननीय सदस्यों को मालूम ही है कि इन प्रान्तों में जो निर्वाचन 
क्षेत्र बनाये गये हैं वह पृथक्‌ निर्वाचन सिद्धान्त के आधार पर बनाये गये हैं और 
अब अगर भारत शासन-अधिनियम के अधीन भी हम आम चुनाव करते हें तो 
संविधान में हमने जो निर्णय किये हैं उनको देखते हुये यह कभी भी ठीक न 
होगा कि हम पृथक-निर्वाचन सिद्धांत के आधार पर चुनाव करें। सुतरां यह आवश्यक 
होगा कि हमने निर्वाचन के सम्बन्ध में जो आम सिद्धांत निश्चित किये हैं उनके 
अनुसार ही निर्वाचन-क्षेत्रों का निर्माण किया जाये और चुनाव किया जाये। माननीय 
सदस्यों को इस सम्बन्ध में मैं सावधान कर देना चाहता हूं कि लक्ष्य एवं कारण 
सम्बन्धी वक्तव्य में संयुक्त निर्वाचन तथा स्थान सरंक्षण के सम्बन्ध में जो कुछ 
भी कहा गया है वह केवल उदाहरण के रूप में समझाने के लिए कहा गया 
हैं ऐसा कोई फैसला अब तक नहीं किया गया है कि स्थान संरक्षण की व्यवस्था 
का रखकर ही संयुक्त निर्वाचन किया जायेगा। इस पर तो उस समय विचार करना 
होगा जब गवर्नर-जनरल संशोधन, नियम एवं विनियम जारी करने लगेगा कि किस 
तरह संयुक्त निर्वाचन के सिद्धान्त को कार्यान्वित किया जाये कि कोई अव्यवस्था 
या गोलमाल न पैदा हो। इसलिये माननीय सदस्यों को मैं यह बता देना चाहता 
हूं कि स्थान संरक्षण का जो विशेष उल्लेख किया गया है उसका मतलब यह 
नहीं है कि सरकार ने कोई फैसला कर लिया है और उससे यह भी न समझना 
चाहिये कि जब गवर्नर-जनरल चुनाव के बारे में संशोधन, नियम तथा विनियम 
जारी करेगी, तो उसमें स्थान संरक्षण की व्यवस्था रखी जायेगी। अधिकतर सम्भावना 
इसी बात की है कि संविधान-सभा ने संविधान में इस बारे में जो निर्णय किया 
है उसी को कार्यान्वित करने का हर चन्द प्रयास किया जायेगा। 


मेरा ख्याल है कि इन बातों को बताकर मैंने यह अच्छी तरह समझा दिया 
है कि इस कानून को बनाना क्‍यों आवश्यक है। इस विधेयक में जिन दो बातों 
के लिए व्यवस्था की गई है वह ऐसी है कि उनके लिए और विलम्ब नहीं किया 
जा सकता है। वर्तमान भारत-शासन-अधिनियम 935 के प्रावधानों के अधीन ही 
हमें इनकी व्यवस्था करनी होगी। इनके लिये और विलम्ब नहीं किया जा सकता 
है। यही कारण है जो इस संविधान-सभा को मैं कष्ट दे रहा हूं जिसका यह 
खास अधिवेशन ही एक मात्र ऐसा अधिवेशन है जहां इस कानून को अमल में 
लाने के पहले उसमें सुधार के लिये संशोधन रखा जा सकता हे। 


*डॉ. पी.एस. देशमुख (मध्यप्रान्‍्न और बरार: जनरल): अध्यक्ष महोदय, 
आरम्भ में ही में यह बता देना चाहता हूं कि जहां तक कि विधेयक के खण्ड 
(3) के प्रावधानों का सम्बन्ध है, मैं किसी वाद-विवाद में नहीं पड़ना चाहता हूं। 
भारत-शासन अधिनियम की धारा 29] में जो परिवर्तन प्रस्तावित किये गये हैं केवल 
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[डॉ. पी.एस. देशमुख] 


उन्हीं के सम्बन्ध में, जो कुछ कहना है कहूंगा। श्री गोपालस्वामी आयंगर की वकक्‍्तृता 

को ध्यान से सुन सकूं इसी के लिये तो अपनी जगह छोड़कर मैंने दूसरे स्थान 

ग्रहण किया। कम से कम उनकी वकक्‍्तृता का 75 प्रतिशत अंश मैंने अवश्य सुना 

है। सुतरां उन्होंने जो कुछ कहा है उसका अधिकांश भाग मैंने जरूर सुन लिया 
। पर अभी भी मैं यह नहीं समझ सका कि अकस्मात सभा के समक्ष ऐसा 

विधेयक उपस्थित कर उसे आश्चर्यचकित करना और ऐसी 6.2५ त शक्तियों को 

पा 8880 कभी लोगों ने सुना ही नहीं था, गवर्नर-जनरल हाथ में देना 
| जरूरी है? 


यह संशोधन इस बात के लिये है कि वर्तमान भारत-शासन-अधिनियम की 
धारा 2)9] को हटाकर उसके स्थान एक दूसरी धारा, जो विधेयक में दी हुई हे, 
रखी जाये। में नहीं जानता कि जिस सज्जन ने इस विधेयक का मसोदा तैयार 
किया है उन्हें इस बात की जानकारी है या नहीं कि भारत-शासन-अधिनियम में 
इस सम्बन्ध में एक और धारा, धारा 6। भी वर्तमान है। माननीय मित्र ने संशोधन 
पेश करते हुये जो वकतृता दी उसमें उन्होंने कहीं भी इस बात का उल्लेख नहीं 
किया है कि धारा 6। का क्‍या होगा। यह धार प्रान्तों के विभिन्‍न सदनों की 
रचना के बारे में है। विधेयक में भी यह नहीं बताया गया हे कि यह धारा 6 
रहेगी या नहीं और न यही बताया गया है कि आया इस धारा में कोई परिवर्तन 
कर दिया जायेगा। यह धारा एक महत्वपूर्ण धारा है न केवल इसलिये कि उसमें 
प्रान्‍्तीय सदनों की रचना की व्यवस्था प्रावहित की गई हे बल्कि इसलिये भी कि 
इसमें तीन विस्तृत अनुसूचियां हैं जो इस धारा के अधीन आती हैं। 


इस धारा के अधीन आने वाली पहली अनुसूची है अनुसूची ।। अनुसूची 5 
पर खासतौर यही धारा लागू होगी और उसी तरह अनुसूची 6 है जो 5 से 9 
तक की अनुसूचियों पर आधृत है और इन्हीं के फलस्वरूप रखी गई है। ये दोनों 
ही अनुसूचियां बहुत 0220७ र्ण हैं। मैं नहीं जानता कि इस विधेयक का अभिप्राय 
क्या यह है कि धारा 6। के सभी प्रावधानों को मय अनुसूचियों के जिनका अभी 
मैंने जिक्र किया है समाप्त कर दिया जाये और जहां तक कि चुनाव का सम्बन्ध 
रा अधिकार गवर्नर-जनरल को दे दिया जाये। चुनाव को लेकर, जिसका बारम्बार 

आयंगर ने यहां उल्लेख किया है मुझे कोई चिन्ता नहीं है। यदि पश्चिमी 
बंगाल के सम्बन्ध में कोई निर्णय नहीं किया जाता है तो मुझे उसकी चिन्ता नहीं 
है और यदि उसके बारे में निर्णय भी कर लिया जाता है तो मुझे उसकी चिन्ता 
नहीं है। मुझे चिन्ता इस बात की है और इसकी चिन्ता सभा को भी होनी चाहिये 
कि आखिर इन हे | की क्‍या स्थिति रहेगी। क्‍या इनकी समाप्त ही कर 
दिया जायेगा। इस वि के पास हो जाने के बाद गवर्नर-जनरल को किसी 
वर्तमान विधान-मंडल के या जहां दो सदन हैं वहां उन सदनों के आकार को 
बदलने का हक रहेगा या नहीं? क्‍या संसद के समक्ष इस मसले को बिना पेश 
किये ही क्‍या वह ऐसा कोई आदेश जारी कर सकता है जिसके द्वारा इस अनुसूची 
में रखी गई किसी बुनियादी बात में परिवर्तन होता हो? वस्तुतः इस विधेयक को 
लेकर यही प्रश्न है जो अपने माननीय मित्र से मैं पूछना चाहूंगा। मैं उन्हें यह 
बता देना चाहता हूं कि इससे धारा 29। का स्वरूप ही सर्वथा बदल जाता हेै। 
यह धारा अब तक अमल में थी और आज भी भारत-शासन-अधिनियम के अंग 
के रूप में अमल में है। मैं उनसे यह पूछना चाहता हूं कि क्‍या इस विधेयक 
से धारा 6 के प्रावधानों का अभिशून्यन तो नहीं हो जायेगा। 


संविधान का मसौदा [659 


इस विधेयक में जो सभा के समक्ष रखा गया हे, धारा 4 का आरम्भ इस 
तरह होता है:- 


“गवर्नर-जनरल किसी भी समय, आदेश द्वारा, परिवर्धन, परिवर्तन या निरसन 
के रूप में इस अधिनियम के, या इसके अधीन प्रान्तीय विधान-मण्डलों के 
सम्बन्ध में जारी किये गये किसी आदेश के, प्रावधानों में, निम्नलिखित विषयों 
में हक किसी के बारे में भी ऐसे संशोधन कर सकता है जिन्हें वह आवश्यक 
समझे। ” 


रा बाद विषयों का उल्लेख किया गया हैे। धारा 29] का आरम्भ इस प्रकार 
होता हे: 


“पा 50 कि! 38 [0णांडंगा जा 76596९९0 ॥6 72४5 ॥शलथा।शीश' गला((णा०0 
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(एतत्पश्चात वर्णित विषयों के सम्बन्ध में जहां तक इस विधेयक द्वारा प्रावधान 
नहीं किया गया है वहां तक....) 


कहने का मतलब यह है कि मूल धारा 29 में इन कमियों को पूरा करने 
की तथा ऐसे आदेश निकालने की, जिनसे उस विधेयक के अन्य उद्देश्यों की 
पूर्ति हो सके, अवशिष्ट शक्ति सपरिषद्‌ सम्राट को दी गई हेै। किन्तु अब इस 
धारा में ऐसा परिवर्तन किया जा रहा है कि उससे धारा 6। को का कोई 
मतलब ही नहीं रह जाता है और जब यह धारा ही न रह जायेगी तो लाजिमी 
है कि उसकी अनुसूचियां भी न रह जायेंगी। इसलिये मैं पूछता हूं कि कौन सी 
ऐसी आपात की स्थिति पैदा हो गई है या क्‍या ऐसा संकट आ गया हे जिसके 
लिए आप गवर्नर-जनरल को प्रान्तीय विधान-मण्डलों के सदनों की रचना के सम्बन्ध 
में या अस्तित्व के सम्बन्ध में तथा यहां वर्णित अन्य सब विषयों के सम्बन्ध 
में हस्तक्षेप का अधिकार दे रहे हैं? माननीय मित्र से मैं यह इसलिये पूछ रहा 
हूं क्योंकि उन्होंने धारा 6॥ का कोई जिक्र ही नहीं किया है। उन्होंने यह नहीं 
बताया कि गवर्नर-जनरल को इन शक्तियों से सुसज्जित कर देना क्‍यों आवश्यक 
हो गया है। मेरा निवेदन यह है कि जनता की दृष्टि में इस सभा की जो प्रतिष्ठा 
थी, जो मर्यादा थी वह अब नहीं रह गई है। इसकी प्रतिष्ठा को पर्याप्त आघात 
पहुंच चुका है। हम मनमाने कानून बना रहे हैं, कानूनों में संशोधन पास करते 
जा रहे हैं या विधेयक उपस्थित कर रहे हैं जिनके सम्बन्ध में जनता का ख्याल 
है कि हम उतनी गम्भीरता से विचार नहीं कर रहे हें जितनी गम्भीरता के साथ 
उन पर विचार होना चाहिये। अतः स्थिति को देखते हुये माननीय सदस्यों से मेरा 
सादर यह निवेदन करना सर्वथा उचित है कि वह इस बात का ख्याल रखें कि 
विधेयक उपस्थित करने वाले माननीय सदस्य जब तक हमें यह समझा न दें कि 
विधेयक के पास न होने से क्‍या भयंकर विपत्ति आ सकती है हम गवर्नर-जनरल 
को उससे अधिक अधिकार हर्गिज न दें जितना कि उसे मिलना चाहिये। जहां तक 
कि चुनाव का सम्बन्ध है अगर पश्चिमी बंगाल में मान लीजिये कोई संकट उत्पन्न 
हो जाता है, जिससे वहां चुनाव करना जरूरी ही हो जाता है तो मैं नहीं समझता 
कि चुनाव करने में कोई कठिनाई हो सकती है। पर मैं पूछता हूं कि एक मात्र 
चुनाव के प्रयोजन के लिये, क्या यह जरूरी है कि प्रान्तीय विधान मण्डलों के 
सदनों के अस्तित्व को संकटापन्न-बना दें और उनको गवर्नर-जनरल की सदिच्छा 
या कृपा हर छोड दें। 
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आखिर क्या ऐसा संकट आ गया है या क्या ऐसी आपात की दशा पैदा हो 
गई है जिसके लिये आपको ऐसा करना पड़ रहा है। मैं नहीं समझता कि ऐसा 
कोई संकट आ गया है या ऐसी आपात की स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसके 
लिये धारा 6! को हटा देना अनावश्यक हो गया हो, या जिसके लिये इस धारा 
की अनुसूचियों के स्थान पर ऐसी कोई बात रखनी आवश्यक हो गई हो जिसको 
कि अधिशासी मण्डल जब चाहे प्रस्तावित करे। बजाय इसके कि आप इस विधेयक 
को पास करें क्‍यों नहीं आप सारी स्थिति पर विचार करके नई अनुसूचियां बनावें 
और उसे सभा के समक्ष उपस्थित करें? मुझे विश्वास है कि सभा के माननीय 
सदस्य इस बात के अधिकारी हैं कि इस समले के बारे में अधिशासी वर्ग उन 
पर समधिक विश्वास करे और अपने अभिप्राय को स्पष्टता के साथ बतावे। 
श्री गोपालस्वामी आयंगर ने सिर्फ इतना ही कहा है कि चुनाव के सम्बन्ध में 
अभी तक कोई निर्णय नहीं किया जा सका है। उनके इस कथन से तो हमारे 
लिये यह पूछना और भी जरूरी हो जाता है कि इन सारे अधिकारों को गवर्नर-जनरल 
को सौंपने में आखिर आपका उद्देश्य क्या है। यदि आप अनुसूचियों में हस्तक्षेप 
करना चाहते हैं, यदि आप चुनाव सम्बन्धी वर्तमान नियमों में परिवर्तन करना चाहते 
हैं, तो आप यह साफ-साफ क्‍यों नहीं कहते हैं और क्‍यों नहीं सभा को तथा 
देश को यह बताते हैं कि आप उनमें क्‍या परिवर्तन करने का विचार कर रहे 
हैं? क्‍यों सभा को और देश को आप अन्धकार में रखे और हर सम्भव अधिकार 
को अपने हाथ में लेकर क्‍यों हमें आश्चर्य में डालें? प्रान्तीय विधान-मण्डलों के 
सदनों का गठन, उनकी रचना कोई साधारण बातें नहीं हैं। ये ऐसी बातें हें जिन 
पर सोच विचार करने में सालों का समय लगा है। यह बात गोलमेज सभा की 
रिपोर्ट में भी लिपिबद्ध हो चुकी है कि वह इस प्रश्न को पार्लियामेंट की मरजी 
पर छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। गोलमेज सभा यह चाहती थी कि अनुसूचियों 
का मसौदा उसके सामने तैयार किया जाये। इसे वह सपरिषद्‌ सम्राट के आदेश 
पर छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। गोलमेज सभा सिलेक्ट कमेटी तथा अन्य कमेटियों 
ने ही आपस में परामर्श करके अनुसूचियों का मसौदा तैयार किया था। किसी एक 
व्यक्ति ने उसे नहीं तैयार किया था। इसे तैयार करने में महीनों और सालों लग 
गये थे। और आप इस विधेयक द्वारा यह चाहते हैं कि आपको यह अधिकार 
मिल जाये कि इनमें जैसा चाहें आप परिवर्तन कर सकें। सदनों की रचना का 
अधिकार भी आप अपने हाथ में ले लेना चाहते हें। 


मेरी आशंकायें सर्वधा समुचित हैं, यह बताने के लिये मैं आपके सामने एक 
और उदाहरण रखता हूं। अपना वर्तमान शासन श्रीमान, बड़े मनमाने ढंग पर चलाया 
जा रहा है। कितने ही कानूनों को यहां जल्दी-जल्दी पास करा लिया गया हे। 
यह सब इसलिये हो सका कि सभा में शासन पक्ष का प्रबल बहुमत है और 
बिचारे सदस्य बहुमत का मुकाबला नहीं कर सके। 


और भी बहुत सी बातें हैं जो मनमाने ढंग पर की जा रही हैं। में गत तीन 
चार दिनों से यही तलाश कर रहा हूं कि क्‍या इस सभा के समक्ष कभी कोई 
ऐसा विधेयक या प्रस्ताव आया है जिसके अधीन रियासतों के दर्जनों मनोनीत 
व्यक्तियों को वहां के विधान-मण्डलों का सदस्य बनाया जा सकता हो। बम्बई के 
विधान-मण्डल में अब प्राय; 37 प्रतिशत सदस्य ऐसे लेंगे जो मनोनीतकरण द्वारा 
वहां रखे जायेंगे। 


संविधान का मसौदा [66] 


“उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य कृपया अपनी बातें कार्यावली के प्रस्ताव तक ही 
सीमित खखें। 


*डॉ. पी.एस. देशमुख: हां श्रीमान। किन्तु सादर मैं निवेदन करूंगा कि मैं 
प्रस्ताव पर ही बोल रहा का मैं यह कह रहा हूं कि इन विस्तृत शक्तियों को 
गवर्नर-जनरल के हाथ में दल सर्वथा अनावश्यक है। डेक्कन तथा बडौदा की 
रियासतों की ओर से जिनको इस सभा के लिये मनोनीत किया गया है उनका 
मनोनयन इस आधार पर नहीं किया गया है कि वह कितने लोकप्रिय हैं, उनका 
चरित्र और उनकी योग्यता क्‍या है तथा समाज में उनकी क्या स्थिति है। छत्तीसगढ़ 
आदि भध्यप्रात्त की जो रियासतें वहां प्रान्‍्त में मिला ली गई हैं उनकी ओर से 
कौन-कौन लोग संविधान-सभा में प्रतिनिधित्व करें इसके लिये वहां कोई नियमित 
8 तो नहीं किया गया था पर एतदर्थ नगरपालिकाओं तथा स्थानीय मण्डलियों 

जनपदों के सदस्यों का एक निर्वाचक समुदाय अवश्य बना दिया गया था। 
निर्वाचक समुदाय के बना देने से कम से कम इतना तो हुआ कि इस संविधान-सभा 
में उन क्षेत्रों की ओर से प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्तियों के चुनाव का दिखावा 
किया जा सका। पर भध्यप्रान्‍्त और बरार की ओर से यहां विधान-मण्डल के लिये 
प्रतिनिधि निर्वाचित करने के लिये तो इस पद्धति का प्रयोग भी नहीं किया गया। 
इसी तरह कोल्हापुर और बड़ौदा की रियासतों के प्रतिनिधि निर्वाचन में भी मनोनयन 
से ही काम लिया गया और इतना भी न किया जा सका कि इस निर्वाचन के 
प्रयोजनार्थ एक निर्वाचक-समुदाय गठित कर दिया जाता जिससे चुनाव का दिखावा 
तो हो जाता। किसी को नहीं मालूम है कि आखिर वर्तमान भारत-शासन-अधिनियम 
की वह कौन सी धारा है जिसके अधीन इस तरह मनमाने ढंग से मनोनीत प्रतिनिधि 
रखे जा रहे हैं। समाचार-पत्रों में अभी हाल ही में इस आशय का एक समाचार 
निकला है कि बड़ौदा का प्रतिनिधित्व करने के लिए 27 सदस्यों को मनोनीत 
कर लिया जा चुका है। जब बिना किसी वैध प्रावधान के इस तरह मनोनयन द्वारा 
प्रतिनिधि रखे जा रहे है-मैं ऐसा इसलिये कह रहा हूं क्‍योंकि मैंने 949 के 
संविधान-सभा अधिनियम | (एणाश्रापशा न 22 &८ | ० 949) को गौर 
से देख डाला है पर उसमें ऐसा कोई प्रावधान नहीं हूँ जिसके अधीन ऐसा किया 
जा सके-तो फिर प्रान्तीय विधान-मण्डल जैसे निकायों के लिये प्रतिनिधि मनोनीत 
करने का अधिकार गवर्नर-जनरल या किसी प्राधिकारी को देने के लिये हम भला 
कैसे राजी हो सकते हैं? इसलिये मेरा निवेदन यह है कि आप जिस तरह प्रकार्य 
कर रहे हैं और प्राप्त और अप्राप्त शक्तियों का जिस रूप में प्रयोग कर रहे हें 
उसे देखते हुये इस तरह के विधेयक को हमारा सशंक दृष्टि से देखना सर्वथा 
ठीक ही है। जहां तक कि निर्वाचन, मताधिकार तथा अभ्यर्थी की अर्हता आदि 
का सम्बन्ध है, इस विधेयक के द्वारा आप हर सम्भव अधिकार गवर्नर-जनरल 
को दे देना चाहते हैं। ऐसी हालत में हमारा सशंक होना स्वाभाविक हे। इस विधेयक 
के अनुसार तो गवर्नर-जनरल सपरिषद सम्राट द्वारा प्रख्यापित आदेशों में भी, जिनको 
सम्राट केवल अपने व्यक्तिगत निर्णय के आधार पर नहीं बल्कि ग्रेट ब्रिटेन की 
पार्लियामेंट की सिलेक्ट कमेटी की सिफारिशों के अनुसार प्रख्यापित करता हे, 
परिवर्तन कर सकता है ओर उनके स्थान जो चाहे रख सकता है। भारत-शासन-अधिनियम 
935 की धारा 29। के अधीन निकाले आदेशों पर दृष्टि डालिये। मैं कभी इस 
बात से सहमत नहीं हो सकता हूं कि भारत-शासन-अधिनियम द्वारा प्रदत्त सारे 
अधिकारों को आप एक विधेयक द्वारा छीनकर उन्हें गवर्नर-जनरल को सौंप दें। 
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[डॉ. पी.एस. देशमुख] 


में नहीं समझता कि देश के सामने ऐसी कोई गम्भीर स्थिति आ गई हे जिसके 
लिये कि इस तरह के विधेयक को स्वीकार करना आवश्यक हो गया हे। हमें 
यह नहीं बताया गया है कि इस विधेयक को शीघ्रता से पास कर लेना आखिर 
हमारे लिये क्‍यों आवश्यक हो गया है। यदि माननीय मित्र हमें यह समझा दें कि 
ऐसी आपात-स्थिति उपस्थित हो गई है जिसके लिये इन सब नियमों को रह करके 
सारे अधिकार गवर्नर-जनरल को सौंप देना जरूरी हो गया है, तो अवश्य ही इस 
विधेयक को मैं स्वीकार कर लूंगा। 


इस सम्बन्ध में मैं कोई प्रस्ताव नहीं रखना चाहता हूं। किन्तु अगर माननीय 
सदस्यों का यह ख्याल हो कि बिना कोई प्रस्ताव रखे मुझे उस विधेयक पर यों 
अपना यह मत न व्यक्त करना चाहिये जो विधेयक रखने वाले माननीय सदस्य 
को सम्भवत: स्वीकार्य न हो, तो में इसके लिये अपना प्रस्ताव भी रख सकता 


हूं। 
“उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य अपना प्रस्ताव रख सकते हें। 
*डॉ. पी.एस. देशमुखः तो मैं यह प्रस्ताव रखता हूं: 


“कि भारत-शासन-अधिनियम में और संशोधन करने हेतु रखे गये विधेयक को 
एक प्रवर समिति को सौंप दिया जाये जिसमें ये व्यक्ति रहें: 


माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर, 
माननीय श्री एन. गोपालस्वामी, आयंगर, 
श्री के.एम. मुन्शी, 

पण्डित हृदयनाथ कुंजरू, 

पण्डित ठाकुरदास भार्गव, 

श्री एम. अनन्तशयनम्‌ आयंगर, 
श्री आर.एम. गुप्ते, 

पण्डित लक्ष्मीकान्त मैत्रा, 

श्री एच.वी. कामत, 

माननीय श्री मोहनलाल सक्सेना, 
श्री रोहिणी कुमार चौधरी, 

श्री जगतनारायण लाल, 

श्री के. हनुमन्थैया, 

डॉ. बख्शी टेकचन्द, 

डॉ. पी.के. सेन, 

श्री बी.दास, और 

प्रस्तावक। / 
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मैं यह भी सुझाव दे देना चाहता हूं कि इस समिति को यह आदेश भी दिया 
जा सकता है कि वह अपनी रिपोर्ट 22 अगस्त सन्‌ 949 ई. को या उससे 
पहले यहां उपस्थित कर दे। मुझे खुशी होगी अगर यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया 
जाता है। इस विधेयक में कई बुनियादी बातों के सम्बन्ध में प्रावधान किया गया 
है, इसलिये इस पर और सावधानी के साथ विचार होना चाहिये। 


“उपाध्यक्ष: श्री बी. दास अपना प्रस्ताव उपस्थित कर सकते हें। मैं देखता 
हूं हा माननीय सदस्य यहां उपस्थित नहीं है। इसलिये यह प्रस्ताव पेश नहीं हो 
रहा है। 


दूसरा प्रस्ताव है श्री बी. पोकर के नाम से। 


*काजी सैयद करीमुद्दीनः (मध्यप्रान्‍्त और बरार : जनरल): मेरा एक संशोधन 
भी तो है श्रीमान। 


*उपाध्यक्ष: सैयद करीमुद्दीन का संशोधन ऐसा है जिससे और कुछ नहीं होगा, 
केवल ना की कार्रवाई में देर होगी। इसलिये यह संशोधन अनियमित ठहराया 
जाता हे। 


मि. पोकर अपना संशोधन पेश कर सकते हैं। उनका मुख्य संशोधन तो अनियमित 
है क्‍योंकि संविधान-सभा के नियमों में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि विधेयक 
पर जनता की राय जानने के लिये उसे सबको वितरित किया जाये। इसलिये वह 
अपने दूसरे संशोधन को पेश कर सकते हैं। 


*भ्री बी. पोकर साहिब (मद्रास : मुस्लिम): प्रस्ताव नियमित है या नहीं 
इस सम्बन्ध में आप जो कुछ भी निर्णय देंगे उसे मैं सादर शिरोधार्य करूंगा। किन्तु 
मेरा निवेदन यह है कि..... 


*उपाध्यक्ष: नियम 38-घ के अनुसार आपका प्रस्ताव अनियमित है। आप अपना 
वैकल्पिक संशोधन पेश कर रहे हैं या नहीं? 


*थ्री बी. पोकर साहिबः किन्तु मैं यह निवेदन कर रहा हूं श्रीमान, कि 
संविधान-सभा के नियम अपूर्ण हैं और इनमें विस्तारपूर्वक सभी बातें नहीं रखी 
गई हैं। इसलिये, इस आधार पर कि नियमों में यह नहीं प्रावहित किया गया है 
कि विधेयक के सम्बन्ध में जनता की राय जानने के लिये उसे सर्वत्र घुमाया 
जाये, इस प्रस्ताव को अनियमित नहीं ठहराया जा सकता है। किसी स्पष्ट प्रावधान 
के अभाव में श्रीमान, आप उन बुनियादी सिद्धान्तों को यहां लागू कौजिये जिनके 
अनुसार संसदीय प्रक्रिया परिचालित होती है और मुझे इस प्रस्ताव को उपस्थित 
करने की अनुमति दीजिये। केवल इस आधार पर कि नियमों में इसके लिये कोई 
स्पष्ट प्रावधान नहीं रखा गया है मेरे प्रस्ताव को अनियमित न ठहरा दीजिये। जैसाकि 
मैंने निवेदन किया है इन नियमों में 0 28 वक सभी बातों का समावेश नहीं किया 
गया है। और फिर आपको यह विदित ही हे श्रीमान, कि संविधान-सभा का निर्माण 
किया गया है संविधान पास करने के लिये और उसके नियमों में विधेयक उपस्थित 
करने तथा अन्य ऐसी बातों के बारे में जो प्रावधान रखे गये हैं वह उतने विस्तृत 
नहीं हैं जितने कि संसदीय प्रक्रिया सम्बन्धी नियमों में होते हैं। इसलिये विस्तृत 
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[ श्री बी. पोकर साहिब] 


नियमों के अभाव में, आमतौर पर जो बुनियादी सिद्धान्त हैं वहीं ऐसे स्थलों पर 
लागू किये जाते है। सुतरां मैं आप से यह आग्रह करूंगा श्रीमान, कि कृपया इस 
प्रश्न पर आप पुनर्विचार करें और संशोधन के प्रथम अंश को भी उपस्थित करने 
की मुझे अनुमति दे। 


*उपाध्यक्ष: किन्तु इस प्रश्न पर पुनर्विचार करना मेरे लिये सम्भव नहीं हे। 
नियमों में कोई अस्पष्टता नहीं है, वह बिल्कुल स्पष्ट हे। 


*भ्री बी. पोकर साहिबः यदि ऐसी बात है तो आपके निर्णय को मैं शिरोधार्य 
करता हूं। पेश्तर इसके कि इस विधेयक को एक प्रवर समिति को सौंपने का 
बाकायदा प्रस्ताव रखे मैं विधेयक के सम्बन्ध में चन्द बातें कहना चाहता हूं। वस्तुतः 
मुझे इस बात पर घोर आश्चर्य हो रहा है कि आखिर हुकूमत इस महती सभा 
के सामने ऐसा विधेयक क्यों उपस्थित कर रही है जिसके द्वारा वस्तुतः एक अस्थायी 
संविधान का ही प्रावधान किया जा रहा है जो इस संविधान के प्रवर्तन में आने 
तक प्रभावी बना रहेगा। मेरे मत से तो श्रीमान, यह विधेयक सर्वथा अनावश्यक 
एवं निष्प्रयोजन है। यह एक ऐसी निरंकुश व्यवस्था है जिसे सभा को स्वीकार न 
करना चाहिये। इस तरह के विधेयक को, इतनी अल्पकालिक सूचना के साथ और 
देशवासियों को बिना इस बात का मौका दिये कि उन्हें यह मालूम हो सके कि 
इसके बारे में यहां क्या किया जाने वाला है, जो आप यहां उपस्थित कर रहे 
हैं इसके लिये मैं पूछता हूं आप क्‍या ओऔचित्य बताते हें? 


इस विधेयक के दो अंग हैं। पहला अंश इस प्रयोजन के लिये है कि निष्क्रान्त 
सम्पति की व्यवस्था तथा उसके विक्रय के सम्बन्ध में देश भर में एक तरह का 
कानून हो। इसका दूसरा अंश और महत्वपूर्ण है जिसमें धारा 4 आती है। इस 
धारा के द्वारा तो वस्तुतः देश पर, संविधान के प्रवर्तन में आने तक की अवधि 
के लिये एक बड़ी ही निरंकुश व्यवस्था लादी जा रही हे, और जनता की गैर 
जानकारी में बिना उसे यह बताये कि क्‍या किया जा रहा है, और बिना ऐसे 
किसी प्रावधान के जिससे कि उन पर व्यापक प्रभाव डालने वाले इस प्रश्न पर 
अपनी राय जाहिर करने का उन्हें मौका मिल सके, यह निरंकुश व्यवस्था उन 
पर लादी जा रही है। इस व्यवस्था के द्वारा, भारत-शासन-अधिनियम की धारा 29 
के स्थान पर विधेयक की धारा 4 रखी जायेगी और इस धारा 4 का प्रभाव यह 
होगा कि भारत-शासन-अधिनियम की धारा 29] के अधीन जो अधिकार प्रान्तीय 
विधान-मण्डलों को प्राप्त थे वह सब गवर्नर-जनरल को मिल जायेंगे। सच तो यह 
है कि इस प्रावधान द्वारा, संविधान के प्रवर्तन में आने तक गवर्नर-जनरल को सम्पूर्ण 
अधिकार दे दिये जा रहे हैं और वह जार की तरह शक्ति सम्पन्न बना रहेगा। 
जो शक्तियां इस प्रावधान द्वारा उसमें निहित की जा रही हैं उनसे तो वह जो 
चाहे कर सकता है। में यह निवेदन करूंगा कि ऐसी कोई स्थिति नहीं उपस्थित 
हो गई जिसके लिये आप गवर्नर जनरल को इतने अबाध, मनमाने अधिकार दे 
दें और विधान-मण्डलों को उन अधिकारों से वंचित कर दे जो उन्हें 
भारत-शासन-अधिनियम के अधीन प्राप्त हैं। मैं पूछता यह हूं कि आखिर वह कारण 
क्या है जिनसे प्रेरित होकर शासन को ऐसी निरंकुश व्यवस्था का प्रस्ताव यहां रखना 
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पड़ रहा है। जो उद्देश्य और कारण बताये गये हैं या इनके सम्बन्ध में जो वक्तव्य 
दिया गया है वह बहुत ही संक्षिप्त है। और माननीय श्री एन. गोपालस्वामी की 
वक्‍्तृता से भी-जोकि उनकी वक्‍्तृता प्राय: बड़ी स्पष्ट होती है--ऐसे निरंकुश प्रावधान 
के पास करने का ओऔचित्य क्‍या है यह बात समझ में न आ सकी। वह सारे 
अधिकार जो प्रान्तीय विधान-मण्डलों में निहित हें, उन्हें अब गवर्नर-जनरल को 
क्यों सौंपा जा रहा हे? उन्होंने ऐसा कोई कारण नहीं बताया है जिसके लिये ऐसे 
निरंकुश प्रावधान का पास करना उचित माना जा सके। सरसरी तौर पर उन्होंने 
बंगाल का उल्लेख अवश्य किया है। बंगाल की स्थिति से हम सभी परिचित हें 
और हमें इस बात की पूरी आशा है कि शासन दूढ़ता के साथ दुष्प्रवृत्ति का 
दमन करेगी और और कम्युनिष्ट पार्टी द्वारा जो भयंकर कारनामें किये जो रहे हें 
उनको रोकेगी। अगर शासन सुचारु रूप से इस सम्बन्ध में व्यवस्था करता है तो 
परिस्थिति पर वह जरूर काबू पा जायेगा और हम लोगों को पूरा विश्वास है कि 
पश्चिमी बंगाल में या देश के अन्य किसी भाग में जहां भी ऐसी स्थिति पैदा 
होगी, शासन उस पर जरूर काबू पायेगा। किन्तु फिलहाल देश के अन्य किसी 
भाग में ऐसी स्थिति नहीं उत्पन्न हुई है। अब सवाल यह उठता है कि इस तरह 
का प्रावधान क्‍यों पास किया जाये? मलायलम में एक कहावत है:-“एलिक्कू वेण्डी 
इल्लुम चडुका” इसका मतलब है “चूहों के विनाश के लिये घर में ही आग 
लगा देना।” चूहों के उत्पात से बचने के लिये घर में ही आग लगाकर उनका 
विनाश करना बुद्धिमत्ता की बात नहीं है। इसी तरह शासन के लिये भी ऐसे निरंकुश 
प्रावधान को काम में लाना न बुद्धिमता की बात है और न शोभनीय ही है। इस 
प्रावधान के द्वारा विधान-मण्डलों के अधिकारों में कोई संशोधन होता हो ऐसी बात 
नहीं हे बल्कि इसके द्वारा तो विधान मण्डलों के सारे अधिकारों को ही आप 
गवर्नर-जनरल यानी कार्यपालिका के हाथ में दे देते हैं। जेसाकि मैं कह चुका हूं 
इस प्रावधान द्वारा आप देश पर एक संक्रान्तिकालीन संविधान ही लाद रहे हैं जो 
संविधान के प्रवर्तन में आने तक लागू रहेगा। मैं यह पूछता हूं कि ऐसे गम्भीर 
मसले पर जनता की क्‍या राय होगी इसका भी आपने विचार किया है? शासन 
ने ऐसी कोई व्यवस्था की है जिससे इस मसले पर जनता की राय जानी जा 
सके? क्‍या यह कोई ऐसा मसला है कि इसके सम्बन्ध में शासन की इस मनमानी 
कार्वाई को उचित कहा जा सके? जैसाकि पूर्व वक्ता ने बताया है, धारा 29] 
में वर्णित शक्तियों को ही आप इस प्रावधान द्वारा गवर्नर हो नहीं सौप रहे हें 
बल्कि विधान-मण्डलों के सदनों की रचना का सारा अधिकार--यानी विधान मण्डल 
एक सदन का हो या दो सदन, और सदनों की रचना कैसे हो--आप गवर्नर को 
दिये दे रहे हैं। सारी बातें गवर्नर-जनरल की मरजी पर छोडी जा रही है। ऐसी 
व्यवस्था को अपनाना शासन के लिये कभी भी उचित नहीं कहा जा सकता हे 
और खास करके उस हालत में जब कि इस पर जनता की राय लेने का कोई 
प्रबन्ध नहीं किया गया हे। इसी प्रयोजन के लिए मैंने संशोधन का पहला अंश 
रखा था। पर आपने उसे अनियमित ठहरा दिया है और आपके निर्णय को में 
शिरोधार्य करता हूं। फिर भी मैं यह जरूर कहूंगा कि जनता को बिना इस बात 
का मौका दिये कि वह इस पर अपनी राय जाहिर कर सके, और फिर इस 
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[ श्री बी. पोकर साहिब] 


आकस्मिक रूप में जो इस तरह के प्रावधान का शासन ने प्रस्ताव रखा है वह 
कभी भी उचित नहीं हेै। 


इधर कुछ दिनों से, में देख रहा हूं कि शासन ने एक विशेष प्रवृत्ति अपना 
रखी है। शासनाधिकारी इसे भूल जाते हैं कि उन्हें देश का शासन लोकतलन्त्रीय 
सिद्धान्तों के अनुसार चलाना है। सारे लोकतन्‍्त्रीय सिद्धान्तों को उन्होंने उठाकर ताक 
पर रख दिया है और यह समझने लगे हैं कि जो चाहे वह कर सकते हैं क्‍योंकि 
विधान-मण्डलों में बहुमत उनके साथ है। शासन की यह भूल है जो वह इस 
तरह की धारणा रखता है। उसे यह न भूलना चाहिये कि लोकतन्त्रीय सिद्धान्तों 
का आदर करना उसके लिये आवश्यक है। लोकतलन्त्रीय सिद्धान्तों की सर्वथा उपेक्षा 
करने उसे ऐसा आचरण न करना चाहिये। उसको चाहिये कि इस तरह का विधेयक 
प्रस्तावित करने से पूर्व को जनता को बतावे और विधान-मण्डल के सदस्यों के 
सामने रखे। इसलिये मेरा यह कहना है श्रीमानू, कि इस तरह का प्रावधान पास 
करना न आवश्यक ही है और न उचित ही है, क्योंकि इससे विधान मण्डलों 
के अधिकार गवर्नर-जनरल के हाथ में चले जाते हैं। यह प्रावधान सर्वथा अनावश्यक 
और स्वेच्छाचारिता से परिपूर्ण हे। 


जहां तक कि प्रस्ताव के दूसरे अंश का सम्बन्ध है, आपको मालूम ही हे 
कि इस आशय का एक प्रस्ताव पहले ही आ चुका है। इसलिये इस सम्बन्ध में 
मैं और कोई नाम नहीं देना चाहता हूं। मैं उस प्रस्ताव का ही समर्थन करता हूं। 


*थ्री एच.वी. कामतः उपाध्यक्ष महोदय, यह कहने में मुझे रंचमात्र भी हिचक 
नहीं हे कि सभा के समक्ष उपस्थित विधेयक के खण्ड 4 तथा 5(क) वीभत्स 
सांविधानिक कुकृत्य है। आज जो कुछ यहां हो रहा है और देश में जो कुछ 
हो रहा है उसे देखते मैं पुनः: यही कहूंगा कि विधेयक का यह अंश एक भयंकर 
सांविधानिक कुकृत्य से कम नहीं है। इस सर्वसत्ताधारिणी सभा को मैं एक चेतावनी 
दे देना चाहता हूं, उसे सावधान कर देना चाहता हूं। मुझे घोर दुःख के साथ ही 
ऐसा कहना पड़ रहा हे और सभा यह कहने के लिए, यह याद दिलाने के लिए 
मुझे क्षमा करेगी कि अधिकारारूढ व्यक्तियों की ओर से इसकी उपेक्षा ही होती 
आई है, कभी इसका आदर नहीं किया गया है। यह सब कहने में मुझे कोई 
सुख नहीं मिल रहा है। गत कुछ महीनों से मैं देखता आ रहा हूं कि किस मनमाने 
ढंग से संविधान के मसौदे पर यहां विचार किया जा रहा है, किस तरह उसमें 
परिवर्तन किये जा रहे हैं और कई स्थलों पर तो ऐसे परिवर्तन किये गये हैं जो 
हमे पीछे की ओर ले जाने वाले हैं। यानी अधिकारारूढ़ व्यक्तियों ने जैसा चाहा 
वही किया। यही बात इस विधेयक के सम्बन्ध में भी देखने में आ रही हे। 
अधिकारारूढ सज्जन में विधि निर्माताओं की रंचमात्र भी परवाह नहीं की है, न 
सिर्फ विधि निर्माताओं की बल्कि यों कहिये कि उन लोगों की जो इस राज्य के 
जन्मदाता और नींव डालने वाले हैं, उनकी भी उन्होंने कोई परवाह नहीं की। आज 
का दिन मेरे लिये घोर दुःखद एवं तीव्र वेदनादायक दिन है कि अपनी समूची 
शक्ति लगाकर, अपने सभी साथनों का सहारा लेकर मुझे, माननीय मित्र 
श्री गोपालस्वामी आयंगर द्वारा प्रस्तावित विधेयक की धारा 4 तथा 5(क) का विरोध 
करना ही पड़ेगा। 


संविधान का मसौदा [667 


सदस्यों को मैं इसका स्मरण दिलाऊंगा, उनके ध्यान में यह बात लाऊंगा कि 
यह प्रस्तुत विधेयक भारत-शासन-अधिनियम 935 की तुलना में; उस कानून की 
तुलना में, जिसकी कि उस समय और बाद में भी न सिर्फ हमारे आज के नेताओं 
ने बल्कि देश के अन्य लोगों ने भी तीत्र निन्दा की है, किस तरह हानिकारक 
है और हमें पीछे की ओर ले जाने वाला है। मुझे विश्वास है कि सभा भी मेरे 
उक्त कथन में मेरे साथ होगी। माननीय मित्र डॉ. देशमुख ने भारत-शासन-अधिनियम 
की धारा 6 और 29] का यहां जिक्र किया है। भारत-शासन-अधिनियम 935 
जैसे प्रतिक्रियामूलक में भी-हमारे देश के प्रायः सभी प्रगतिशील विचारकों ने, सभी 
प्रगतिशील नेताओं ने इस कानून को प्रतिक्रियात्मक ही माना है--इसकी धारा 29 
के अधीन भी, उस धारा में वर्णित विषयों के बारे में, प्रान्तीय विधान-मण्डलों 
के किसी अधिकार का अपहरण नहीं हुआ है। 


अब इस धारा 29] में श्री आयंगर द्वारा प्रस्तावित विधेयक के खण्ड (4) 
के द्वारा संशोधन करने की चेष्टा की जा रही है। धारा 29 में वर्णित विषयों 
के अतिरिक्त विधान-मण्डल के सदनों की रचना के सम्बन्ध में भी खण्ड (4) 
द्वारा गवर्नर-जनरल को अधिकार दिया गया है। वस्तुतः सर्वाधिक महत्व की बात 
जिसकी ओर सदस्यों का ध्यान जाना चाहिये वह यह है कि अधिकारारूढ़ व्यक्तियों 
को इस सभा की प्रतिष्ठा का रंचमात्र भी ख्याल नहीं है, उसकी प्रभुता की इन्होंने 
सर्वथा उपेक्षा की है। उपस्थित विधेयक की इस बात पर आप जरा ध्यान दीजिये। 
धारा 29 में वर्णित विषयों के बारे में प्रान्तीय विधान-मण्डलों को जो अधिकार 
प्राप्त हैं उनका इस प्रावधान में अपहरण हो जाता है। भारत-शासन-अधिनियम की 
धारा 29] में दिये गये विषयों के सम्बन्ध में इस संविधान सभा को सारे अधिकारों 
से वंचित कर दिया गया हैं, इस व्यवस्था के द्वारा हम न केवल एक कदम 
पीछे चले जाते हैं बल्कि शायद सैकड़ों कदम पीछे चले जाते हैं पर हमारे 
अधिकारारूढ़ मित्र यह समझते ही नहीं हैं कि इस व्यवस्था के द्वारा हम पीछे 
की ओर जा हहे हें। 


मुझे खेद तो इसी बात का है। श्री आयंकर की वक्‍्तृता सर्वथा हृदयहीन और 
निष्प्राण थी। 


*भ्री एन, गोपालस्वामी आयंगर:ः मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य ने वकक्‍्तृता 
सुनी ही नहीं। 


*भ्री एच.वी. कामतः इसका कारण यह है कि सहृदय या गर्मदिल व्यक्ति 
की ही आवाज मेरे कानों तक पहुंच पाती है। हृदयहीन झन्कार में इतनी शक्ति 
नहीं कि वह मेरे कानों तक पहुंच सके। 


मैं यह बता देना चाहता हूं कि उनकी बहुत ही बहुमूल्य बातों को मैं सुन 
नहीं पाया हूं सुतरां अपना पक्ष प्रतिपादन करने में मुझे दिक्कत जरूर उठानी पड़ 
रही है। उनकी जो तानें मैंने सुनी वह तो पीटी थीं ही पर शायद जिन तानों को 
मैं सुन न सका वह और भी मधुर रही होंगी। जो भी हो, विधेयक उपस्थित करते 
हुये जो भाषण उन्होंने दिया है वह कतई ऐसा नहीं था जो जंचता। वर्तमान शासन 
ने आज जो कुछ करने का निर्णय किया है उसके लिये उन्होंने अपने भाषण 
में इतना भी नहीं किया कि सौजन्य के नाते क्षमा तो मांगते। उन्होंने इतना भी 
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[ श्री एच.वी. कामत] 


नहीं किया कि सद्यस्कृस्यता अथवा समयाभव के नाम पर इस विधेयक को उपस्थित 
करने के लिए अपनी विवशता व्यक्त करते, इतना भी नहीं किया कि इस हानिकारक 
एवं पीछे ले जाने वाले विधेयक को उपस्थित करने के लिए विवशता के नाम 
पर ही क्षमा चाहते। श्री आयंगर का दिल जिन पर यह विधेयक उपस्थित करने 
का भार हे, शायद इस बात को नहीं जानता है, हो सकता है दिमाग जानता हो, 
कि भारत-शासन-अधिनियम के विरुद्ध देश में कितना जबरदस्त आन्दोलन चला 
था। उनके ध्यान में भी यह बात नहीं आई कि उनके दिल में यह ख्याल न 
पैदा हुआ कि कम से कम सभा के समक्ष इतना कह कर ही क्षमा मांग लेते 
“इस तरह का विधेयक आपके समक्ष रख रहा हूं। मुझे खुद इसके लिये दुःख 
है पर इसके सिवा और कोई उपाय नहीं है” पर में उनसे इस बात की आशा 
भी नहीं रखता हूं क्योकि वह उन लोगों में से एक हैं जिन पर देश के स्वातन्त्रय 
आन्दोलन का कोई प्रभाव नहीं पड़ा था। 


अब आइये उद्देश्य एवं कारण सम्बन्धी वक्तव्य को देखें। इसके पैरों को 
संख्याबद्ध करके नहीं रखा गया है, इसलिये इसके नम्बर का हवाला देकर इसका 
उल्लेख नहीं किया जा सकता है। शायद गलती से उसके पैरों को संख्याबद्ध करके 
नहीं दिखाया गया है। मैं केवल उसी पैरा का जिक्र करूंगा जिसमें प्रस्तुत विधेयक 
के सम्बन्ध में चर्चा की गई है। इसको पढ़ने से सभा को मालूम होगा कि इसकी 
सारी बुनियाद ही केवल कल्पना पर आधृत है। प्रारम्भ से अन्त तक इसमें कतिपय 
स्थिति विशेष की कल्पना करके ही उनका प्रावधान किया गया है। इस पैरा की 
भाषा देखने से ही आपको पता चलेगा कि इन खण्डों का रखना सभा का अपमान 
करना है, सभा की प्रतिष्ठा एवं प्रभुता के लिये ये अपमान स्वरूप हैं। मैं कोई 
बनावटी बात नहीं कहना चाहता, जो कुछ कहना है साफ-साफ कहता हूं। उद्देश्य 
एवं कारण सम्बन्धी वक्तव्य की भाषा भी इस सभा की प्रतिष्ठा एवं प्रभुता के 
सर्वथा प्रतिकूल है। “यदि ऐसा करना आवश्यक हो जाये, हो सकता है, सम्भव 
है इत्यादि इत्यादि” यहां कहा गया है। न केवल इस देश में बल्कि बाहर भी 
किसी देश में जो अपने को लोकतनन्‍्त्रीय मानता है, मैंने कही भी इस तरह का 
विधेयक, इस तरह का महत्वपूर्ण विधेयक इस प्रकार जल्दीबाजी में पास कराते 
हुये नहीं देखा है। अधिकारारूढ लोगों द्वारा जब आज सभा के सदस्यों की इस 
प्रकार अवहेलना की जा रही है, तो यह दिन मेरे लिये घोर शोक का ही दिन 
है। आशा है अधिकारारूढ़ लोगों में सुबुद्धि उत्पन्न होगी, इन बुद्धिमानों की बुद्धि 
जागेगी। आशा करता हूं कि अभी भी हमारे इन तथा कथित बुद्धिमानों को प्रकाश 
प्राप्त हो जायेगा और वह अपना रास्ता बदल देंगे। 


विधेयक की अन्य बातों के सम्बन्ध में मुझे सिर्फ इतना ही कहना है कि 
अधिकारारूढ व्यक्ति, जब कभी भी, अपनी सुविधा के लिये आवश्यकता होती इस 
सभा को विधान-मण्डल के रूप में बदल देते हैं या यों कहिये कि इसे 
विधान-मण्डल मान बेठते हैं। और जब उनको अपने प्रयोजनों के लिये ऐसा करना 
आवश्यक नहीं होता है, तो संविधान सभा के रूप में यहां अपनी सुविधानुसार 
चलते हैं। अभी उस दिन मुझे यहां यह कहना पड़ा था कि एक अध्यादेश को, 
जो 6 माह की समाप्ति कर व्यपगत होता था, आसानी से इस सभा के समक्ष 
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रखा जा सकता था, क्योंकि उन दिनों इसकी बैठक चल रही थी और बजाये 
उसे पुनश्जारी करने के उसे यहां कानून के रूप में पास किया जा सकता था। 
मुझे घोर दुःख के साथ कहना पड़ता है कि आज से कहीं अच्छा लोकतलन्त्रीय 
स्तर का निर्वाह तो अंग्रेजों ने कई मौकों पर किया था। मुझे यह कहते हुए दुःख 
हो रहा है पर कहना ही पड़ता है। श्रीमानू, कि हम लोकततन्त्र का हिमायती होने 
का दावा तो बहुत करते हैं पर--मेरे हृदय को इस बात से घोर वेदना पहुंचती 
है--विधान-मण्डल को सर्वप्रभुता सम्पन्न निकाय तभी तक मानते हैं जब तक कि 
अपने प्रयोजन के लिये ऐसा करना आवश्यक है और जब ऐसा करना अपने प्रयोजन 
के लिये अनुकूल हो जाता है तब हम उसे कुछ नहीं समझते हैं। उक्त अध्यादेश 
को बिना यहां रखे ही पुनः जारी कर दिया गया। संविधान सभा का अधिवेशन 
उस समय चल रहा था और उसे विधान-मण्डल के रूप में बदल कर उसके 
सामने वह अध्यादेश रखा जा सकता था और उस पर विचार कर, सभा उसे कानून 
के रूप में पास कर सकती थी। यह काम एक घण्टे में हो जाता पर उस समय 
ऐसा नहीं किया गया। और आज चूंकि प्रयोजन आ पड़ा है इसलिये हमारे सामने 
यह विधेयक रखा जा रहा है। निस्संदेह यह बड़ी दुःखद बात है। मैं नहीं जानता 
कि अन्य सदस्य इसके सम्बन्ध में क्या अनुभव करते हैं पर मुझे तो इससे घोर 
दुःख हो रहा हेै। 


मेरा ख्याल है डॉ. देशमुख ने गवर्नर जनरल के उस अधिकार का जिक्र किया 
है जो इस प्रावधान द्वारा प्रान्तीय विधान मण्डलों के सदनों की रचना में हेरफर 
करने के बारे में उसे दिया जा रहा है। श्री गोपालस्वामी आयंगर ने विधेयक उपस्थित 
करते हुये--यदि मैंने ठीक-ठीक सुना है--पश्चिमी बंगाल का तथा वहां होने वाली 
बातों का उल्लेख किया है। किन्तु उद्देश्य एवं कारण सम्बन्धी वक्तव्य में न सिर्फ 
पश्चिमी बंगाल का हवाला दिया गया है बल्कि अन्य सभी प्रान्तों का हवाला दिया 
गया है। इस तरह के महत्वपूर्ण विधेयक के उद्देश्य एवं कारण सम्बन्धी वक्तव्य 
में इस तरह की अनिश्चयात्मक अगर मगर से भरी हुई भाषा का प्रयोग देखकर 
बड़ी झल्लाहट पैदा होती है। क्‍या अधिकारारूढ़ व्यक्तियों की ओर से इससे और 
अधिक सम्मान पाने के हम अधिकारी नहीं हैं? यदि वे सदस्यों का इससे अधिक 
ख्याल नहीं रखना चाहते हैं, उन्हें इससे अधिक आदर नहीं देना चाहते हें तो मैं 
निजी तौर पर तो यह पसन्द करूंगा कि सभा को ही समाप्त कर दिया जाये 
और सारे अधिकार वही लोग जो कि अधिकारारूढ हैं, चाहे गवर्नर जनरल या 
मंत्रिमण्डल अपने हाथ में ले ले। मैं नहीं चाहता कि इस सभा को इस तरह 
तमाशा बनाया जाये और उसे सिर्फ दिखावे के लिये रखा जाये। अधिकारारूढ लोग 
आज इस सभा को महज तमाशा बनाये हुये हैं। यह एक ऐसी बात है जिससे 
मुझे बड़ी चोट पहुंचती है और क्रोध आता है। पर क्रोध करने में लाभ ही क्‍या 
है? क्रोध करके हम कर ही क्या सकते हैं? अधिकारारूढ लोग नृशंस हैं, हमारे 
विरोध और आक्रोश की उन्हें रंचमात्र चिन्ता नहीं हैं। इस दलदल से निकलने 
का कोई रास्ता नहीं दिखाई देता है। मुझे खेद है कि मैंने बड़ी तीखी भाषा का 
प्रयोग किया है पर मेरे हृदय को इस प्रावधान से गहरा आघात पहुंचा है और 
इस तीकत्र भाषा का प्रयोग किये बिना मैं रह नहीं सकता। विधान-मण्डल के सदन 
या सदनों की रचना के अधिकार को सर सैमुएल होर ने भी धारा 29 में शामिल 
नहीं किया था और उसे एक अलग धारा में रखा था। पर यहां यह किया जा 
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रहा है कि इस अधिकार को तथा धारा 6॥ के अधीन और पांचवीं अनुसूची के 
अधीन जो अधिकार प्राप्त होते हैं उन सबको इस विधेयक के द्वारा गवर्नर जनरल 
को सौंपा जा रहा है। आशा करता हूं कि ऐसा करने में उनका कोई खास अभिप्राय 
नहीं हे। आशा हे कि गवर्नर जनरल या शासन का यह प्रयास इस प्रयोजन के 
लिये नहीं है कि अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सुविधानुसार जब चाहा 
प्रान्‍्नीय विधान-मण्डल बना रहने दिया या खत्म कर दिया। 


मुझे बड़ी खुशी होती इस बात से कि धारा 29 में लिखित बातों को यहां 
सभा के समक्ष रखा जाता और उनके बारे में सभा की स्वीकृति ली जाती। पर 
ऐसा कौन करता है? मताधिकार, सदस्य की अर्हता आदि सामान्य बातों से लेकर 
ऊंची से ऊंची बात यानी सदन की रचना, इन सबके सम्बन्ध में ही सारा अधिकार 
गवर्नर जनरल को दिया जा रहा है। हो सकता है सद्अभिप्राय से प्रेरित होकर 
ही शासन इस विधेयक को सभा के समक्ष पेश कर रहा है। श्री आयंगर की 
नेकनीयती पर मैं कोई शक नहीं कर रहा हूं। पर जैसा कि कहावत है नेकनियत 
लेकर तो हम नर्क भी पहुंच सकते हैं। इस विधेयक को उपस्थित करने में शासन 
का अभिप्राय बहुत उत्तम हो सकता है पर उसके अभिप्राय को अगर सद्भावना 
के साथ कार्यान्वित नहीं किया जाता है तो देश की क्‍या गति होगी इसे मैं सोच 
नहीं पाता हूं। धीरे-धीरे हम पतन की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं और मैं कह 
नहीं सकता कि अन्ततोगत्वा क्‍या होगा, देश का विनाश होगा या लोकततन्त्र की 
हत्या होगी। पर जो पथ हमने अपनाया है उससे मुझे घोर चिन्ता हो रही है। आशा 
करता हूं कि सभा परिस्थिति की वास्तविकता को समझेगी और समय रहते सावधान 
हो जायेगी। मैं श्री आयंगर से तथा अन्य लोगों से जो कि आज अधिकारारूढ़ 
हैं-ये लोग इस सभा में मंत्री के रूप में नहीं बल्कि सदस्य के रूप में ही उपस्थित 
हैं--इस बात के लिये अनुरोध करूंगा कि वह..... 


*एक सदस्य: आज जो लोक अधिकारारूढ हें? 


*थ्री एच.वी. कामतः हां, आज यही लोग अधिकारारूदढ हैं और इनसे मैं 
अनुरोध करूंगा कि इस विधेयक पर पुनर्विचार करें, उसे एक प्रवर समिति के 
हवाले कर दें और कम से कम इस बात की कोशिश जरूर करें कि गवर्नर 
जनरल को दिये गये अधिकारों का मनमाने ढंग पर प्रयोग न किया जा सके या 
कम से कम संरक्षण के रूप में इसकी व्यवस्था जरूर कर दें कि भारत शासन 
अधिनियम में परिवर्तन करने का जो भी प्रस्ताव हो वह स्वीकृति के लिये इस 
सभा के समक्ष अवश्य रखा जाये। इससे कम से कम इतना तो होगा कि लोकततन्त्र 
का दिखावा तो बना रहेगा और मेरा ख्याल है कि शासन का उद्देश्य भी यही 
है। लोकतन्त्र की आत्मा को, उसके प्राण को तो बाहर फेंक दे रहे हैं और सिर्फ 
उसके खोखले शरीर को हम रख रहे हैं। आशा है शासन अपनी इस प्रवृत्ति का 
परित्याग करेगा और बुद्धिमता से काम लेगा। आज यह बुद्धिमता से काम ले रहा 
है केवल प्रपंचना करने में, पर आशा करता हूं पूर्व इसके कि हम विपत्ति से 
आक्रान्त हो जायें, वह सुबुद्धि से काम लेगा और इस सभा की प्रतिष्ठा का, इसकी 
प्रभुता का समुचित ध्यान रखेगा और इसका आदर करेगा। 
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एक और बात है। इस विधेयक के अनुसार चुनाव के प्रयोजनार्थ निर्वाचन क्षेत्रों 
के परिसीमन के बारे में गवर्नर जनरल को अधिकार दिया गया हे। इस बारे में 
गवर्नर जनरल जो भी करेगा उस पर संसद या इस सभा का कोई नियंत्रण नहीं 
रहेगा। खण्ड (4) में रखे गये इन विषयों के बारे में 03 बड़ी चिन्ता है। हो 
सकता है किसी खास प्रान्त में आज कुछ उपद्रव हो आपको कठिनाई हो 
रही हो किन्तु संविधान को तो सिर्फ आज की स्थिति को ही ध्यान में नहीं रखना 
होगा। संविधान में यह कहा गया है कि राष्ट्रपति, असाधारण शक्तियों को अपने 
हाथ में लेने से पूर्व आपात, स्थिति की विद्यमानता की उद्घोषणा कर सकता है। 
किन्तु अब तो बिना ऐसी उद्घोषणा के ही गवर्नर जनरल ऐसी कई शक्तियों को 
अपने हाथ में ले रहा है जिनकी कल्पना भारत-शासन अधिनियम के रचयिताओं 
ने भी नहीं की थी। विधेयक में कहीं इस बात का आभास भी नहीं मिलता हे 
कि इन विषयों के बारे में अगर कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन करने होंगे तो तद्विषयक 
प्रस्ताव इस सभा के समक्ष स्वीकृति के लिये जरूर रखा जायेगा। अगर ऐसा भी 
होता तो एक बात थी क्‍योंकि वह विधेयक ज्यों का त्यों पास हो जाता है तो 
स्व:भाविक है कि कइयों को यह सन्देह होगा कि शासन सदनों की रचना के 
बारे में ऐसा परिवर्तन करेगा, निर्वचन क्षेत्रों का परिसीमन इस रूप में करेगा कि 
उसका स्वार्थ सिद्ध हो सके। व्यक्तिगत रूप से मुझे तो इस प्रावधान से गम्भीर 
चिन्ता है। और अगर सभा ऐसे भयंकर कुविधेयक को पास करने में अपना विरोध 
व्यक्त नहीं करती है तो यह उसकी बड़ी भारी भूल होगी और वह अपने कर्तव्य 
पालन में चूक करेगी। मैं केवल विधेयक के खण्ड (4) तथा (5)क के सम्बन्ध 
में ही यह कह रहा हूं। 


बस सिर्फ एक बात और मुझे कहनी है। मैं आशा करता हूं कि सभा का 
मूल लक्ष्य यही है कि देश का हित हो। मैं आशा करता हूं कि हम लोग यहां 
इसी भावना से काम कर रहे हैं, प्रस्तावादि रख रहे हैं कि हम सब समूचे राष्ट्र 
के प्रतिनिधि हैं और दलगत भावना से हम रंचमात्र भी प्रभावित न होंगे। मैं नहीं 
जानता हमारे अन्य सदस्य बन्धुओं की इस सम्बन्ध में क्‍या अनुभूति है किन्तु मैं 
यही आशा करता हूं, परमात्मा से इसी बात की प्रार्थना करता हूं कि हम सब 
इसी उद्दयत भावना से यहां काम कर सकें कि हम राष्ट्र के लिये यहां आये हैं 
न कि किसी दल विशेष के लिये। आशा करता हूं कि सभा इस मामले में इस 
तरह काम करेगी कि दूसरे देशों के लोग, विदेशों में रहने वाले हमारे देशवासी 
बन्धु यह कहें कि इस संविधान सभा के सदस्यों में एक भी ऐसा नहीं था जिसने 
देश का सर्वोपरि ख्याल न कर अपने दल का ख्याल किया हो। इसलिये मैं सभा 
से यह अपील करूंगा, श्री आयंगर से यह अपील करूंगा, जो इस विधेयक को 
यहां उपस्थित कर रहे हैं, कि इस विधेयक पर और गम्भीरतापूर्वक विचार किया 
जाये इस सभा के प्रति और अधिक आदर का बर्ताव किया जाये और ऐसा कानून 
बनाया जाये कि हम लोगों को जो कि अपने सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न लोकतंत्रात्मक 
गणराज्य के लिये संविधान बना रहे हैं, झूठा न कहा जा सके, या हम अपने 
मन में एक चोर लेकर यहां से बाहर न जायें और हमारे देशवासी हमारी निन्दा 
और उपहास न कर सकें। 


अन्त में मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि संविधान की प्रस्तावना में 
तो आपने यह साफ-साफ कहा है कि संविधान एक सर्व प्रभुत्व सम्पन्न लोकतन्त्रात्मक 
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[ श्री एच.वी. कामत] 


गणराज्य के लिये होगा किन्तु यहां अभी जिस तरह से आप चल रहे हैं उससे 
तो मुझे यह मालूम होता है कि प्रस्तावना के प्रतिकूल चलना चाहते है। आप एक 
सिद्धांत पर जमे रहिये। अगर हम यह भी कहते जायेंगे कि हम भारतीय राज्य 
को एक लोकततन्त्रात्मक राज्य बनाना चाहते हैं और साथ ही उस दिशा में भी 
चलेंगे जिस दिशा में अभी हम यहां चले रहे हैं तो मेरे ख्याल में इसमें हमारा 
मंगल न होगा और हमारा देश वह सुख समृद्धि न प्राप्त कर सकेगा, उसे दुनिया 
में वह प्रतिष्ठा प्राप्त्न हो सकेगी जिसकी कि हम सभी कामना करते हैं। सुतरां 
मैं अन्ततोगत्वा सभा से इस बात की अपील करता हूं कि वह उस विधेयक को 
इस तरह शीघ्रता से पास न करें और अगर इसे जल्दी-जल्दी पास करने का प्रयास 
ही किया जाता हे तो कम से कम उसके खण्ड (4) और (5)(क) के प्रति 
वह अपना विरोध व्यक्त करे। 


*काजी सैयद करीमुद्दीन: उपाध्यक्ष महोदय, इस विधेयक को यहां उपस्थित 
किया है श्री गोपालस्वामी आयंगर ने जिनके लिये मेरे हृदय में बड़ा ही आदर 
है, जो अपनी नपी-तुली बात के लिये, अपनी प्रयोजन-निष्ठा के लिये तथा सच्चाई 
के लिये प्रख्यात हैं। किन्तु इस विधेयक में, मैं देखता हूं कि, सभी बातें अनिश्चित 
एवं अस्पष्ट हैं और इमें यह पता नहीं चलता है कि हम कहां जा रहे हैं और 
किस प्रयोजन के लिये इस विधेयक को कानून का रूप देना चाहते हैं। वस्तुतः 
यह बडे आश्चर्य की बात है कि इस विधेयक को उपस्थित किया है एक ऐसे 
व्यक्ति ने जो कि, जैसा कि मैं कह चुका हूं, नपी-तुली बात कहने के लिए 
हमेशा से ही मशहूर है। उद्देश्य एवं कारण सम्बन्धी वक्तव्य में यह कहा गया 

किः 


“यदि कहीं ऐसा आवश्यक हो जाये कि पश्चिमी बंगाल या अन्य किसी प्रान्त 
में भारत-शासन-अधिनियम 935 के अधीन आम चुनाव करने का आदेश किसी 
समय निकालना पड़े तो हो सकता है कि उन व्यक्तियों को जो कि पाकिस्तान 
से विस्थापित होकर भारत में स्थायी तौर पर, बस गये हैं या बसने का इरादा 
कर रहे हैं, मताधिकार प्रदान करने के लिये विशेष प्रावधान करना पड़े। हो 
सकता है कि ये चुनाव स्थान-रक्षण की व्यवस्था के साथ संयुक्त निर्वाचन-मण्डल 
के सिद्धान्त के आधार पर करने हों।” 


विधेयक का प्रस्ताव उपस्थित करते हुये और उस पर विचार व्यक्त करते हुये 
जो भाषण आपने दिया है उसमें कहीं भी माननीय सदस्य ने यह नहीं बताया हे 
कि पश्चिमी बंगाल में आम चुनाव करने का क्‍या प्रयोजन आ पड़ा है या यह 
कि स्थान रक्षण की व्यवस्था के साथ संयुक्त निर्वाचक-मण्डल के आधार पर चुनाव 
करने की क्‍यों जरूरत है जबकि यह सभा यह फैसला कर चुकी है कि अनुसूचित 
जातियों के अतिरिक्त और किसी के लिए भी स्थान रक्षण की व्यवस्था न की 
जायेगी? अगर भारत सरकार यह समझती है कि स्थान रक्षण की व्यवस्था एक 
हानिकर व्यवस्था है, तो मैं नहीं समझ पाता कि वह इस व्यवस्था को क्‍यों यहां 
रखना चाहती है और खास करके उस हालत में जबकि संविधान-सभा यह फैसला 
कर चुकी है कि अनुसूचित जातियों के सिवाय और किसी भी फिरके के लिये 


संविधान का मसौदा [673 


स्थान-रक्षण की व्यवस्था न की जायेगी। फिर यह भी कहा गया है कि पश्चिमी 
बंगाल में आम चुनाव करने के बारे में कोई फैसला नहीं हुआ है। मैं यह जानता 
हूं कि हिंसात्मक अपराध और... 


“माननीय श्री एन. गोपालस्वामी आयंगरः इस विषय विशेष के सम्बन्ध में 
अपने भाषण में जो कुछ मैंने कहा हे उसकी ओर मैं माननीय सदस्य का ध्यान 
आकृष्ट करता हूं। मेरा ख्याल है कि उनके लिये यह कहने का अब समय नहीं 
रह गया है कि स्थान रक्षण के साथ संयुक्त निर्वाचक-समूह का विचार मैंने या 
शासन ने यहां दिया है। 


*काजी सैयद करीमुद्दीनः किन्तु उद्देश्य एवं कारण सम्बन्धी वक्तव्य में इसका 
उल्लेख किया गया है। मैं इसे फिर पढ़कर सुना देता हूं। 


“माननीय श्री एन. गोपालस्वामी आयंगरः इसे पढ़कर सुनाने की जरूरत नहीं 
है। मैंने पढ़कर सुना दिया है और यह समझा दिया है कि इसका वहां क्‍यों उल्लेख 
किया गया है। 


*काजी सैयद करीमुद्दीन: वहां यह कहा गया है कि “यदि कहीं ऐसा 
आवश्यक हो जाये कि पश्चिमी बंगाल में आम चुनाव करना पडे...।” मैं यह जानता 
हूं कि हिंसात्मक अपराध और जघन्य आक्रमण की घटनायें पश्चिमी बंगाल में बहुत 
जोर पकड़ गई हैं। किन्तु क्या यही एकमात्र कारण है कि जिसके लिये वहां चुनाव 
करने की जरूरत पड़ गई है? इन अपराधों के कारण ही वहां 8० करना पड़ेगा। 
श्री गोपालस्वामी आयंगर ने हम लोगों को यह नहीं बतलाया है कि आखिर इन 
शक्तियों को गवर्नर जनरल को देने का प्रयोजन क्‍या आन पड़ा है? वहां किस 
प्रयोजन के लिये चुनाव किया जायेगा? यहां सभा में यह बात बता दी जानी चाहिये 
कि क्‍या वहां के शासन की धांधली के कारण चुनाव करना पड़ रहा है ताकि 
उसकी जगह दूसरा शासन प्रतिष्ठित किया जा सके या भारत सरकार इस बात 
की परख करना चाहती है कि वहां जनता कांग्रेस पार्टी के प्रति, कांग्रेस शासन 
के प्रति निष्ठा रखती है या और किसी दल के प्रति? यदि पहली बात सही 
है यानी हिंसात्मक अपराधों के कारण, वहां के शांतिप्रिय नागरिकों पर होने वाले 
जघन्य आक्रमणों के कारण यह व्यवस्था करनी पड़ रही है तो उसका इलाज चुनाव 
नहीं है बल्कि उसका इलाज यह है कि वहां उपद्रव का, कानून की अमान्यता 
का दमन किया जाये। और यदि जनमत को परखने के लिये कि वहां जनता वर्तमान 
शासन प्रणाली के प्रति निष्ठा रखती है या नहीं, वहां चुनाव की व्यवस्था की 
जा रही है तो फिर आपको प्रोढ़ मताधिकार के आधार पर वहां चुनाव की व्यवस्था 
करनी चाहिये न कि... 


*माननीय श्री एन. गोपालस्वामी आयंगरः एक ओचित्य प्रश्न है, श्रीमान। 
यहां बहस होनी चाहिये विधेयक के सम्बन्ध में न कि बंगाल की राजनैतिक स्थिति 
के प्रश्न पर। विधेयक में तो केवल इसी बात का प्रावधान किया गया है कि 
यदि किसी समय वहां आम चुनाव करना आवश्यक ही हो जाये तो उसके लिये 
गवर्नर जनरल को अधिकार रहेगा। मैंने स्थिति को साफ-साफ समझा दिया है और 
इस पर अभी यहां बहस करना असामयिक होगा। 
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*काजी सैयद करीमुद्दीन: उद्देश्य एवं कारण सम्बन्धी वक्तव्य में जब इसका 
उल्लेख आ चुका है तो यहां इस बात पर सोच विचार करना जरूरी है कि ये 
अधिकार गवर्नर जनरल को दिये जाये या नहीं। मेरा कहना यह है कि पश्चिम 
बंगाल में चुनाव करने के लिये इन अधिकारों को अभी से ले लेना सर्वथा समयपूर्व 
है। हां, अगर इस प्रभुत्व सम्पन्न सभा को अगर उसका कारण समझा दिया जाये 
तो यह अधिकार प्रदान करने में उसे कोई आपत्ति न होगी। पर अगर जनमत को 
परखने के लिये आप ऐसा करते हैं तो फिर इतनी जल्दी और इतने सीमित 
मताधिकार के आधार पर क्‍यों 6 करते हैं खास करके जबकि भारत सरकार 
ने हमें यह विश्वास दिला दिया हैं कि आम चुनाव 950 में किया जायेगा? यदि 
यह बात यहां मंजूर कर ली जाती है कि बंगाल का वर्तमान शासन धांधली कर 
रहा है और इसे हटाना जरूरी है तब तो वहां आप बखुशी चुनाव कर सकते 
हैं अन्यथा वहां चुनाव करने का तो यही मतलब लगाया जायेगा कि आप जनता 
की मांग को दबाना चाहते हैं। और इसके सिवाय दूसरा कारण ही क्‍या हो सकता 
है जिसके लिये कि इतनी जल्‍दी में वहां चुनाव किया जाये? 


*माननीय श्री एन. गोपालस्वामी आयंगरः मैंने तो कभी यह नहीं कहा हे 
कि वहां चुनाव किया जाने वाला हे। 


*काजी सैयद करीमुद्दीन: आपने यह कहा है कि “अगर ऐसा हो....इत्यादि, 
इत्यादि। ” 


दूसरी बात यह है कि धारा 29। के अधीन गवर्नर जनरल को इतने व्यापक 
अधिकार प्राप्त हो जाते हैं कि उनकी तुलना में राष्ट्रपति को आपने जो 
आपात-शक्तियां प्रदत्त कर रखी हैं वे कुछ नहीं हैं। भारत-शासन-अधिनियम के 
अनुसार गवर्नर जनरल केवल एक सांविधानिक प्रमुख मात्र है। अभी यहां यह कहा 
गया है कि कोई सच्लस्कृत्यता की स्थिति नहीं उपस्थित हो पड़ी है, कोई संकट 
नहीं आ गया है। जब ऐसी ही बात है तो फिर यह नहीं समझ में आ रहा 

कि बजाय इसके कि धारा 93 के अधीन और आम है सम्बन्धी कानूनों 
के अधीन कोई कानून बनावें। आप इन सभी अधिकारों गवर्नर जनरल को 
क्यों सौंपे दे रहे हैं? भारत-शासन-अधिनियम 935 के किसी भी प्रावधान के 
और उसके अधीन निकाले गये किसी आदेश के निरसन की, उसमें सशोधन या 
परिवर्तन करने का अधिकार गवर्नर जनरल को दिए जा रहा है। मैं कहता हूं इस 
तरह का प्रावधान घोर अलोकतंत्रीय है। इस विधेयक के अधीन तो संसद की किसी 
विधि में गवर्नर जनरल संशोधन कर सकता है और संसद द्वारा निकाले किसी 
आदेश का निरसन, उसमें संशोधन या परिवर्तन कर सकता हे। दूसरे शब्दों में, 
इसका अर्थ यह हुआ कि गवर्नर जनरल किसी आदेश को रद्द कर सकता 
और उसमें, जो चाहे संशोधन कर सकता है। इसलिये मेरा कहना यह है कि पेश्तर 
इसके कि खण्ड 4 यहां स्वीकार किया जाये, हमें यह मालूम हो जाना चाहिये 
कि ये अधिकार आखिर गवर्नर जनरल को क्‍यों दिये जा रहे हैं? 


विधेयक के खण्ड 3 के सम्बन्ध में मुझे कुछ नहीं कहना है। पाकिस्तान से 
विस्थापित होकर जो लोग यहां आये हें उन्हें भयानक कष्ट उठाने पडे हैं। जो 
लोग भारत छोड़कर पाकिस्तान चले गये हैं उन्हें दोनों सुविधाये नहीं दी जा सकती 
हैं कि रहें तो वे पाकिस्तान में और जो सम्पत्ति यहां छोड गये हैं उससे भी लाभ 
उठाते रहें। किन्तु कार्यपालिका को इस सम्बन्ध में अधिकार देने में एक खराबी 
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है जो संयुक्त प्रान्त में अभी हाल में जारी किये गये एक अध्यादेश से जाहिर 
हो जाती है। वहां बारह जिलों में सभी मुसलमानों की सम्पति का हस्तान्तरण अर्जित 
कर दिया गया है। जिन लोगों ने भारत को अपना घर बना लिया है उनकी भी 
सम्पति के हस्तान्तरण पर रोक लगा दी गई है। कार्यपालिका को अत्यधिक अधिकार 
देने में यही खास खराबी है जिसको लेकर मुझे आपत्ति है। संसद निर्मित विधि 
में संशोधन करने का या उसके निरसन का अधिकार कार्यपालिका को देने का 
क्या परिणाम हो सकता है, यह आपको संयुक्त प्रान्‍्नत की इस बात से मालूम 
हो जाता है। जो लोग भारत छोड चुके हैं उनकी सम्पत्ति के बारे में आप चाहें 
जो भी कानून बनावें, जो भी आदेश निकालें और जो भी चाहें उस पर प्रतिबन्ध 
लगायें, मुझे उनके लिये कोई वकालत नहीं करनी है पर जिन्होंने भारत को अपना 
घर बना लिया उनकी सम्पति के बारे में क्‍यों ऐसे कानून बनाये जायेंगे जेसा कि 
संयुक्त प्रान्त में पास किया गया है? पाकिस्तान ने जो रवेया अख्तियार कर रखा 
है उसके प्रत्युत्तर स्वरूप क्‍या यहां के मुसलमानों को, पाकिस्तान में छोड़ी हुई 
विस्थापितों की सम्पत्ति के लिये बतौर बंधक के रखा जायेगा? जो अधिकार आप 
गवर्नर जनरल को देना चाहते हैं वह बहुत व्यापक हैं, ऐसे अधिकार कहीं भी 
किसी प्राधिकारी को नहीं दिये गये हैं और ये अलोकतंत्रीय हैं। ऐसे अधिकार गवर्नर 
जनरल को न मिलने चाहियें। मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं। 


“उपाध्यक्ष: श्री विश्वनाथ दास। 


*डॉ. पी.एस. देशमुख: श्री विश्वगाथ दास के बोलने के पहले, यदि अनुमति 
हो तो मैं अपना दूसरा संशोधन पेश कर दूं 


“उपाध्यक्ष: वह संशोधन आप उस समय पेश कर सकते हें जब इन खण्डों 
पर अलग अलग यहां विचार होने लगे। 


*भ्री विश्वनाथ दासः (उड़ीसा : जनरल): इस विधेयक को लेकर जो 
वक्‍्तृतायें यहां हुई हैं और जिस तरह इस पर यहां विचार हो रहा है उससे मैं 
आश्चर्य में पड़ गया हूं और घबरा सा गया हूं। हमसे यह कहा जा रहा है कि 
प्रस्तुत विधेयक बिल्कुल अस्पष्ट है। मैं नहीं समझता कि यह किस तरह अस्पष्ट 
है। इस विधेयक में दो बातों के बारे में प्रावधान किया गया है। एक तो निष्क्रान्त 
सम्पत्ति के सम्बन्ध में और दूसरे पश्चिमी बंगाल के प्रत्याशित निर्वाचन के सम्बन्ध 
में। इन दोनों ही बातों के बारे में जो प्रावधान रखे जा रहे हैं वह बिल्कुल स्पष्ट 
हैं और साधारण हैं। जो भी प्रावधान रखे गये हैं और यथा अनुकूलित 
भारत-शासन-अधिनियम में जो संशोधन किये जा रहे हैं उनमें कोई भी ऐसी बात 
नहीं है जो असाधारण कही जाये। माननीय मित्र डॉ. देशमुख से यह सुनकर तो 
मुझे खासतौर पर बड़ा दुःख पहुंचा है, श्रीमान, कि हम यहां एक विरोधरहित दल 
के रूप में प्रकार्य कर रहे हैं। यह सच है। पर इसमें पाप क्‍या है? क्‍या यह 
भी कोई पाप है कि सदन में अधिकांश सदस्य एक ही दल के हैं? गणतंत्रात्मक 
राज्य में और लोकतंत्रीय शासन-व्यवस्था में तो यह एक स्वाभाविक बात हे। हमी 
लोग शासन-व्यवस्था चला रहे हैं और हमी लोग विरोधीपक्ष का काम कर हहे हैं 
और केवल एक इसी बात से यह सिद्ध हो जाता है कि कांग्रेस उच्चतम लोकततन्त्रीय 
परम्पराओं का पालन कर रही है। संविधान सभा की कार्यवाही रिपोर्टों पर एक 
सरसरी निगाह डालनें से ही यह बात निर्विवाद सिद्ध हो जायेगी कि कांग्रेस 
दल में संविधान-सभा में, चाहे वह संविधान-सभा के रूप में समवेत हुई हो या 
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[ श्री विश्वनाथ दास] 


विधान-मण्डल के रूप में, सदा लोकततन्त्र की विशिष्टतम परम्पराओं का पालन ही 
किया है। इसी बात को देखिये न कि माननीय मित्र श्री कामत और डॉ. देशमुख 
दोनों ही कांग्रेस दल के सदस्य हैं और यहां हमेशा विरोध में अपनी आवाज उठाते 
हैं पर कांग्रेस दल की ओर से उन्हें कोई बाधा नहीं दी जाती है। इस एक तथ्य 
से ही यह सिद्ध हो जाता है कि कांग्रेस या उसके अधिकारी जो शासन चला 
रहे हैं वह लोकतंत्र की विशिष्टतम परम्पराओं का पालन कर रहे हैं। ऐसी दशा 
में में नहीं समझ पाता कि माननीय मित्र का यह कहना कि हम एक दल का 
शासन चला रहे हें क्‍्योंकदर उचित हो सकता हे? इस तरह की आलोचना करके 
तो ये डे अपने साथ न्याय कर रहे हैं और न उस दल के साथ जिसके ये 
सदस्य हें। 


माननीय मित्र श्री कामत, जिनके लिये मेरे हृदय में स्नेहभाव है, यह कह 
रहे हैं कि विधेयक के प्रावधान बिल्कुल वीभत्स हैं, राक्षसी हें। मैं पूछता हूं इन 
प्रावधानों में क्या बात वीभत्स हे? 


*भ्री एच.वी. कामतः विधेयक का खण्ड 4 ही वीभत्स है और कोई नहीं। 


*भ्री विश्वनाथ दासः इस उत्तर के लिये मैं उनको धन्यवाद देता हूं। यदि 
उनका विचार यह है कि लाखों लोग जो पाकिस्तान से विस्थापित होकर, अपना 
घरबार खोकर यहां आ गये हैं उनको मताधिकार न दिया जाये, उनको विधान-मण्डल 
रे प्रतिनिधान न दिया जाये तो मैं कहूंगा उनका यह विचार ही सर्वथा वीभत्स 

| 


मुझे यह याद है कि इस बारे में पाकिस्तान में क्या किया गया है। वहां ऐसा 
परिवर्तन केन्द्र में भी कर दिया गया है और पश्चिमी पंजाब में भी। इसलिये प्रावधान 
में ऐसी कोई बात नहीं है कि इसे वीभत्स कहा जाये। आशा है कि माननीय 
मित्र अब आगे ऐसी बात न कहेंगे क्योंकि यह एक तथ्य हे कि हमने यह घोषणा 
कर दी है और हमारे नेताओं ने यह घोषित कर दिया है कि वह जनमत के 
अनुसार ही चलेंगे और इससे इस मत की पुष्टि हो जाती है कि आज कांग्रेस 
ही दुनिया में विशिष्टतम लोकतन्त्रात्मक निकाय हे, लोकतंत्रीय संस्था है। 


पश्चिमी बंगाल के निर्वाचन के सम्बन्ध में यहां बहुत कुछ कहा गया हे, श्रीमान। 
माननीय मित्रों के इस कथन से मैं सहमत नहीं हूं कि बंगाल के मंत्रिमण्डल को 
विघटित करके वहां नया चुनाव किया जायेगा। औचित्य की बात तो दूर रही, कोई 
छोटा मोटा कारण भी मुझे नहीं दिखाई देता है जिसके आधार पर ऐसा किया 
जा सके। जनता के विश्वास या अविश्वास की परख एक उपनिर्वाचन से नहीं 
की जा सकती है। अगर लोकतन्त्र की कसौटी यह है कि जनता का शासनारूढ 
दल में विश्वास हो तो मेरे ख्याल से यह बात अच्छी तरह प्रमाणित चुकी है 
कि कांग्रेस में जनता का विश्वास है। बंगाल के चुनाव के बाद ही उड़ीसा में 
भी चुनाव हुआ है और वहां लोगों ने दुनिया को दिखा दिया है कि वहां की 
जनता का, देहातों में में बसने वाले यहां के असख्या नर-नारियों का विश्वास कांग्रेस 
को पूर्णतः प्राप्त है। न केवल विधान-मण्डल सम्बन्धी उपनिर्वाचन में बल्कि... 
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म *डा, पी.एस. देशमुख: इस बात पर तो किसी ने कोई शंका ही नहीं की 
| 


श्री विश्वनाथ दासः एक जिले के आम है 8 ने तथा विभिन्‍न जिला बोर्डो 
के उपचुनावों ने यह निर्विवाद सिद्ध कर दिया है कि कांग्रेस को जनता का पूर्ण 
विश्वास प्राप्त्हे और जनता उसके साथ है। 


“उपाध्यक्ष: माननीय प्रस्तावकर्ता ने यह बताया है चुनाव के बारे में कोई फैसला 
नहीं हुआ है। उनके इस कथन को देखते हुए मैं नहीं समझता कि इन सब बातों 
की चर्चा यहां प्रासंगिक कही जा सकती हे। 


*भ्री विश्वनाथ दास: मुझे यह जानकर खुशी है कि बंगाल के उपनिर्वाचन 
को लेकर कोई निर्णय नहीं किया गया है। माननीय प्रधान मंत्री ने अपने कलकत्ते 
के दौरे के बाद जो वक्तव्य दिया है उससे तो यही प्रकट होता है कि विधान-मण्डल 
को भंग करके नये निर्वाचन का आदेश निकालने की बात इन लोगों के दिमाग 
में चक्कर जरूर काट रही है। इसीलिये इन बातों की चर्चा की यहां प्रासंगिक 
है। अस्तु, इस सम्बन्ध में मुझे जो कुछ भी कहना है वह मैं संक्षेप में कह देता 
हूं। मद्रास में अभी जो जिला बोर्डों के चुनाव हुये हैं उनसे भी यह निर्विवाद 
सिद्ध हो जाता है कि वहां जनता का विश्वास कांग्रेस पर बना हुआ है। ऐसी 
हालत में मैं अपने नेताओं से कभी इस बात में सहमत नहीं हो सकता कि कांग्रेस 
को जनता का विश्वास प्राप्त है या नहीं, इसे परखने की जरूरत आ पड़ी हे। 
3 , मुझे इस आश्वासन से प्रसन्नता हुई है कि इस सम्बन्ध में कोई निर्णय 
नहीं हुआ। 


यहां लोकतन्त्र के सम्बन्ध में बहुत कुछ कहा गया हे, श्रीमान, मैं नहीं जानता 
कि विधेयक में कौन सी बात है कि जिससे जनता की लोकततन्त्र कल्पना पर, 
अथवा कांग्रेसजनों की लोकतन्त्र के सम्बन्ध में जो कल्पना हे उस पर, कोई आघात 
पड़ता हो। अगर लोकतन्त्र का अर्थ यदि होता है कि मतभेदों का निर्णय जनता 
की राय के अनुसार किया जाये और हर बात जनता की राय के अनुसार की 
जाये तो इस विधेयक में इन दोनों बातों को पूरा स्थान दिया गया हेै। 


निष्क्रान्त सम्पत्ति के सम्बन्ध में अपनी सरकार पाकिस्तान सरकार के साथ 
बातचीत करती आ रही हे। पैरा | के उपखण्ड | में कहा गया है;:- “वह सम्पत्ति, 
जिसे पाकिस्तान में छोड़कर उसका मालिक स्थायी निवासार्थ भारत चला गया हो 
या जिसे भारत में छोड़कर स्थायी निवासार्थ, उसका मालिक पाकिस्तान चला गया 
हो, निष्क्रान्त सम्पत्ति मानी जायेगी। दोनों राज्यों के बीच इसके बारे में जो समझौता 
होगा उसी के अनुसार निष्क्रान्त सम्पत्ति पर कब्जा, उसका प्रबन्ध और हस्तान्तरण 
होगा”। इस सम्बन्ध में दोनों सरकारें और आगे भी अभी बातचीत करना चाहती 
हैं। इसलिये निष्क्रान्त सम्पत्ति सम्बन्धी प्रावधान के बारे में तो किसी की भी ओर 
से कोई आपत्ति ही नहीं हो सकती है। मैं निजी तौर पर यही महसूस करता हूं 
कि इस सम्बन्ध में कठोर उपायों से काम लेने की जरूरत हे ताकि पाकिस्तान 
से आये विस्थापितों के पुनर्वास की पक्की व्यवस्था हो सके। मेरी राय में तो यह 
विधेयक जरूरी है और इसको बिना अधिक वाद-विवाद किये ही हमें स्वीकार 
कर लेना चाहिये। जितना जल्द हम इसे पास करें उतना ही हम सबके लिये अच्छा 
होगा। 
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श्री नज़ीरुद्दीन अहमद: (पश्चिमी बंगाल: मुस्लिम): उपाध्यक्ष महोदय, सभा 
के समक्ष अनेक ऐसे प्रावधान रखे जा चुके हैं जिनसे कि उसे बड़ा धक्का पहुंचा 
, पर प्रस्तुत विधेयक से सभा को जितना सदमा पहुंचा है उतना और पहिले 
के किसी भी प्रावधान से नहीं। इस विधेयक को लेकर यहां बहुत बड़ा विवाद 
चल पड़ा है जिसका कारण यह है कि इसमें दो पृथक बातों को--जिनमें एक 
तो बहुत ही अच्छी है पर दूसरी बिल्कुल ही बुरी है--एक साथ रख दिया गया 
है। जहां तक कि निष्क्रान्त सम्पत्ति सम्बन्धी खण्ड का सम्बन्ध है, उसके खिलाफ 
तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। इसलिये विधेयक के खण्ड 3 को तथा 
खण्ड 5 के दूसरे हिस्से को तो हमें स्वीकार कर ही लेना चाहिये। 


अब हम लेते हैं खण्ड 4 को और खण्ड 5 के उस अंश को जो कि खण्ड 
4 का आनुषंगिक है। खण्ड 4 के द्वारा गवर्नर जनरल को असाधारण अधिकार 
दिये जा रहे हैं जिसके समर्थन में यहां विधेयक उपस्थित करने वाले माननीय सदस्य 
ने जो कारण दिये हें वह अस्वाभाविक से हें। मेरा ख्याल है कि सच्यस्कृत्यता 
की स्थिति होने पर तो ऐसा अपूर्ण खण्डों को रखना जरूरी ही है। पर हमें बताया 
यहां यह जा रहा है कि सच्चस्कृत्यता की कोई स्थिति नहीं उत्पन्न हुई है और 
न आम चुनाव करने का ही विचार किया जा रहा है। अगर यही बात है तो 
खण्ड 4 को तथा खण्ड 5 के आनुषंगिक प्रावधान को अभी पास किये बिना 
भी हमारा काम मजे में चल सकता हैं और अभी हम इसे रोक सकते हैं। माननीय 
प्रधान मन्‍्त्री ने अपनी बंगाल यात्रा के पश्चात्‌ ही इस बात का ऐलान किया कि 
वहां शीघ्र ही आम चुनाव किया जायेगा और उनकी इस घोषणा पर देश के कुछ 
भागों में खुशी प्रकट की गई और कुछ भागों में असन्तोष। बंगाल के मंत्रियों ने 
सोचा था कि हुकूमत में रहकर उन्हें अपने पुनर्वास के प्रबन्ध का खास मौका 
मिल जायेगा। पर अब सुना है कि वहां इस बात की कोशिश की जा रही हे 
कि उचित अनुचित जैसे भी हो चुनाव को स्थगित कराया जाये। मेरा निवेदन यह 
है कि इस विधेयक को अगर इस अपूर्ण एवं अस्पष्ट रूप में पास कर दिया 
जाता है तो इससे देश में अटकलबाजी का बाजार गर्म हो जायेगा और शासन 
के अभिप्राय के सम्बन्ध में लोगों का सन्देह होने लगेगा। यह मानी हुई बात है 
कि सच्नस्कृत्यता की कोई स्थिति नहीं पैदा हो गई है, इसलिये इस खण्ड 4 को 
अभी पास करने की कोई जरूरत नहीं है। जैसा कि डा. देशमुख ने बताया है, 
यह खण्ड जिसे भारत-शासन-अधिनियम की धारा 29] के स्थान पर रखा जा रहा 
है, उक्त अधिनियम की धारा 6। के बिल्कुल खिलाफ पड़ता है जिसके अनुसार 
विभिन्‍न प्रान्तों के निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन उसी रूप में होना चाहिये जैसा 
कि उसकी छठी अनुसूची में बताया गया है। पर धारा 29] के स्थान पर जो 
नई व्यवस्था प्रस्तावित की गई है उसके अनुसार तो धारा 6। की सारी व्यवस्था 
में ही रद्दोददल किया जा सकता है। मैं नहीं समझता कि लोकततन्त्रात्मक व्यवस्था 
के श्रीगणेश में ही आखिर गवर्नर जनरल को ऐसे असाधारण अधिकार देने की 
क्यों आवश्यकता समझी जा रही है जब सच्चस्कृत्यता की कोई स्थिति नहीं विद्यमान 
है। शासन के लिये सर्वोत्तम यह होगा कि वह इस बात का पता लगाये कि बंगाल 
में या अन्यत्र कहीं निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के लिये, मतदाताओं की सूची 
तैयार करने के लिए, प्रौढ़ मताधिकार के आधार पर चुनाव करने के लिये किन 
बातों की आवश्यकता है। इन सब बातों के बारे में ठीक ठीक पता लगाकर सभा 
के सामने इस सम्बन्ध में ठोस प्रस्ताव रखना चाहिये। 


संविधान का मसौदा [679 


इस विधेयक को इसी रूप में पास करने के लिये सभा से आग्रह करने का 
तो अर्थ यह हुआ कि आप उससे एक ब्लैंक चेक पर दस्तखत कराना चाहते 
हैं सिर्फ यह विश्वास देकर कि गवर्नर जनरल यथोचित ही करेगा। अगर गवर्नर 
जनरल का उपयोग इसी तरह करना है तो फिर विधान-मण्डल की या संविधान 
सभा की जरूरत ही क्‍या रह जाती है? मैं कहूंगा कि ऐसी निरर्थक और निकम्मी 
योजना को वजन देने के लिए गवर्नर जनरल के नाम को इस तरह रखना ठीक 
नहीं है। गवर्नर जनरल के विशिष्टतम बौद्धिक एवं नैतिक गुणों के प्रति हम श्रद्धा 
रखते हैं उनका आदर करते हैं। किन्तु बात यह है कि गवर्नर जनरल काम करेगा 
अपने मंत्रिमण्डल की राय पर और मंत्रिमण्डल की राय का मतलब हुआ सम्बंधित 
विभाग के सेक्रेटरी की राय। जो असीम अधिकार इस विधेयक द्वारा गवर्नर जनरल 
को दिये जा रहे हैं उनसे क्‍या गम्भीर सांविधानिक उलझन पैदा हो सकती है इसे 
सोचकर ही हम कांप उठते हैं। मेरा ख्याल है संक्रांतिकालीन निर्वाचनों के लिये 
गवर्नर जनरल को एक नया भारत-शासन-अधिनियम ही बनाना पड़॒ जायेगा। उसे 
नागरिकता की एक नई व्याख्या सोचनी पडेगी, शरणार्थी यहां के नागरिक हैं या 
नहीं, उन्हें मताधिकार दिया जाये या नहीं, इन सब बातों पर उसे विचार करना 
पड़ जायेगा। इन सब बातों को तब करने में उसे समय लगेगा और इस बीच 
शरारती लोग यह कहते फिरेंगे कि यह भी चुनाव को टालने की एक तरकीब 
है। प्रधान मंत्री ने तो इतने सोच विचार के बाद चुनाव का ऐलान किया पर अब 
उसे इस तरह टाला जा रहा हेै। 


अगर पश्चिमी बंगाल में चुनाव करना है तो मेरी समझ से यह अविलम्ब कर 
देना चाहिये। वह चुनाव कोई देशव्यापी आम चुनाव नहीं होगा बल्कि संक्रान्ति कालीन 
अवधि के लिये ही होगा। यदि मंत्री पर जनता का विश्वास नहीं है तो उत्तम 
यही है कि चुनाव किया जाये और चुनाव के नतीजे के अनुसार मंत्री रहे या 
वहां से चलता बने। और यह चुनाव चूंकि आपात स्थिति में किया जायेगा इसलिये 
मतदाताओं की जो वर्तमान सूची है उसी के आधार पर पहले की तरह होगा। 
अगर इन बातों में कोई परिवर्तन करना आवश्यक या वांछनीय हो तो सभा को 
यह बता देना चाहिये कि परिवर्तन करना जरूरी है। सभा को यह भी बता देना 
चाहिये कि संयुक्त निर्वाचन के आधार पर निर्वाचक-सूची बनाई जायेगी या पृथक 
निर्वाचन के आधार पर, जो स्थान रक्षण की व्यवस्था रहेगी या नहीं। कोई नई 
सूची तैयार की जायेगी या नहीं। पहले इस सम्बन्ध में सभा के सामने, सभी 
बातों पर सोच विचार कर कोई ठोस प्रस्ताव रखिये जिससे इस मसले पर ठीक 
तरह विचार करके सभा किसी निर्णय पर पहुंच सके। तब तक इसे यों ही रहने 
दीजिये। इसमें कुछ बिगडेगा नहीं। 


इस विधेयक के द्वारा जो अधिकार आप मांग रहे हैं वह बड़े असाधारण और 
भयानक परिवर्तनकारी है। इस प्रश्न को लेकर सभा का मैं और समय नहीं लेना 
चाहता हूं किन्तु इतना जरूर हे गा कि इस तरह अकारण इतने व्यापक अधिकारों 
को मांगने का जो यह तरीका डे इससे लोगों के मन पर बड़ा बुरा असर पडेगा 
और शासन की आलोचना के लिये एक कारण मिल जायेगा। लोकततन्त्र को स्थापित 
करने का सर्वोत्तम तरीका यह है कि जनता को गलती करने दीजिये और उनसे 
उन्हें सबक लेने दीजिये। 


680] भारतीय संविधान सभा [।8 अगस्त सन्‌ 949 ई. 


[ श्री नज़ीरुद्दीगय अहमद] 


ऐसी हालत में ऐसी कोई सच्स्कृत्यता की दशा नहीं वर्तमान है कि खण्ड 
को पास कर दिया जाये। इस विवादास्पद खण्ड को वापस ले लेना चाहिये। सभा 
में कई क्षेत्रों से इसका विरोध हुआ है और मुझे विश्वास है जो सदस्य इस बहस 
में भाग नहीं ले रहे हैं उन्हें भी इस खण्ड से प्रसन्‍नता नहीं है और वे भी 
उसके ओऔचित्य से सन्तुष्ट नहीं हैं। इस बात को देखते हुये कि सद्यस्कृतयता की 
कोई स्थिति नहीं विद्यमान है, मुझे विश्वास है कि शासन कोई कार्रवाई करने की 
बात न सोच रहा होगा। अभी सारी बातें अनिश्चित हैं, सुतरां इस खण्ड को भी 
यों ही अनिश्चित अवस्था में रहने देना चाहिये। मैं कहता हूं सभा के बाहर जनता 
का यही जबरदस्त ख्याल है कि यहां सभा में जो कुछ हो रहा है वह ठीक 
नहीं हो रहा है। उनकी इस आशंका को दूर करने के लिए, भले ही उनकी आशंका 
निराधार ही क्‍यों न हो, होना यह चाहिये कि सभा को यह आजादी रहनी चाहिये 
कि वह यहां ठीक ढंग से सांविधानिक रूप से चले, स्वविवेकानुसार किसी विधेयक 
पर अपना मत व्यक्त करे। 


“माननीय श्री सत्यनारायण सिन्हा (बिहार : जनरल): अब इस प्रश्न पर 
मत लिया जाये, श्रीमान। 


*डॉ. पी.एस. देशमुख: एक ओचित्य प्रश्न है, श्रीमान, मैं यह बताना चाहता 
हूं कि संशोधन तो अभी पेश नहीं हुये हें। 


“उपाध्यक्ष: संशोधन आये हैं खण्डों के बारे में, न कि विधेयक के। अब 
प्रस्ताव यह हे: 


“कि इस प्रश्न पर मत लिया जाये।” 
प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। 


*माननीय श्री एन. गोपालस्वामी आयंगर: इस प्रस्ताव पर जो बहस हुई हे 
उसमें कई सदस्यों ने विधेयक के खण्ड 4 तथा 5 के विरुद्ध ही बहुत कुछ 
कहा है। खण्ड 5 के सम्बन्ध में भी अधिकांश रूप में विरोध हुआ है इस खण्ड 
की मद (क) का। इन खण्डों के विरुद्ध खास शिकायत यह की गई है कि 
इस शासन ने, जो प्रकट रूप से इतना लोकतलन्त्रात्मक दिखाई देता है, एक ऐसे 
कानून को यहां पास करने के लिये जिसके द्वारा कि वस्तुतः बड़े ही मनमाने 
अधिकार एक व्यक्ति को सोंपे जा रहे हैं, घोर अलोकततन्त्रीय उपायों का अवलम्बन 
किया है। पर इस विधेयक पर सभा को इस दृष्टिकोण से नहीं विचार करना 
चाहिये। इन खण्डों के द्वारा एक ऐसी स्थिति के समाधान की व्यवस्था की गई 
है जबकि किसी प्रान्त में वर्तमान विधानमण्डल को विघटित करके नये निर्वाचन 
का आदेश निकालना आवश्यक हो जाये ताकि वहां के वर्तमान विधान-मण्डल के 
स्थान पर एक नया विधान-मण्डल बनाया जा सके। अब प्रश्न यह उठता है कि 
2 विधान-मण्डल विशेष को विघटित करने के लिये औचित्य क्‍या हो सकता 

ट् 


माननीय सदस्यों ने यहां अपने भाषणों में पश्चिमी बंगाल का बहुत उल्लेख 
किया है। मैं केवल एक स्थिति का ही उल्लेख करूंगा जिसके लिये कि वहां 
के विधान-मण्डल को विघटित करना सर्वथा समुचित कहा जा सकता है वह स्थिति 
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विशेष यह हे कि वहां का विधान मण्डल सम्भवत: सच्चाई के साथ लोकतंत्रात्मक 
पथ पर नहीं चल रहा है। जो लोक विधान-मण्डल को विघटित करने के पक्षपाती 
हैं, वे केवल एक इसी तरह की बात अपने पक्ष प्रतिपादन में कह सकते हें। 
बंगाल का लोकततन्त्रीय विधान मण्डल आज कई दलों में बंट गया है जो आपस 
में लड॒ रहे हैं और प्रान्त का प्रशासन इस कारण से खतरे में पड़ गया है कि 
वहां शासन समुचित रूप से लोकततन्त्रीय ढंग पर नहीं प्रकार्य कर रहा है। अब 
मान लीजिये विधान-मण्डल को विघटित करने का आदेश निकाला जाता हे। 
विधान-मण्डल को विघटित करने में हमारा एकमात्र उद्देश्य आखिर यही तो हो 
सकता हे कि वर्तमान विधान-मण्डल के स्थान पर, जो उचित रूप से लोकतंत्रात्मक 
ढंग पर प्रकार्य नहीं कर रहा है, हम एक ऐसा विधान-मण्डल कायम करें जो 
वर्तमान विधान-मण्डल से कम अलोकतंत्रात्मक हो या उससे अधिक लोकतंत्रात्मक 
हो। अब एक ऐसे नये लोकततन्त्रीय विधान-मण्डल के निर्माण का एकमात्र उपाय 
आखिर यही तो हे कि निर्वाचकों के मत के आधार पर इसकी व्यवस्था की जाये। 
अब बात यह है कि जब से यथा अनुकूलित भारत-शासन-अधिनियम 935 प्रवर्तन 
में आया है वर्तमान निर्वाचक्त समूह की संख्या में बड़ा जबरदस्त परिवर्तन हो गया 
है। यदि हमें आम चुनाव करना है तो इसके लिये जरूरी है कि निर्वाचन से 
सम्बन्ध रखने वाली कई खास बातों में परिवर्तन किया जाये। इन खास बातों में 
विधान-मण्डल की रचना भी शामिल की जा सकती हे। सभा का ध्यान मैं इस 
तथ्य की ओर आकृष्ट करूंगा कि भारत-शासन-अधिनियम 935 के प्रवर्तन में 
आने के बाद और उसके अधीन निर्वाचन होने और विधान-मण्डल गठित हो जाने 
के बाद भी हमने विधान-मण्डल का आकार बदला है, और उदाहरण के लिए 
पश्चिमी बंगाल के ही विधान का आकार बदला है। यह परिवर्तन किया गया उस 
अधिकार के अधीन जो तत्कालीन गवर्नर-जनरल में भारत-शासन-अधिनियम 935 
को अनुकूलित करने के लिये निहित किया गया था। उस अधिनियम की अनुसूची 
में रखी गयी बातों में परिवर्तन करने का पहला प्रयास तो वही था। उस परिवर्तन 
के द्वारा तो गवर्नर जनरल को यथा अनुकलित भारत शासन अधिनियम की भी 
किसी बात में संशोधन या परिवर्तन करने का अधिकार प्राप्त हो गया था। 


में यहां इस तथ्य का भी उल्लेख करूंगा कि इस अधिनियम के समायोजित 
या अनुकूलित होने के पहले मूल अधिनियम में भी एक ऐसा प्रावधान वर्तमान 
था जिसके द्वारा सपरिषद्‌ सम्राट में यह अधिकार निहित किया गया था कि 
विधान-मण्डल की रचना, मताधिकार तथा निर्वाचन करने के बारे में जो बातें 
अधिनियम की अनुसूची 5 में रखी गई हैं उनमें वह परिवर्तन कर सकता हे। 
हम इस विधेयक के द्वारा आखिर क्‍या परिवर्तन कर रहे हैं? एक विधान-मण्डल 
तो वर्तमान है ही जो आगामी 26 जनवरी तक अपना प्रकार्य करेगा और आपको 
यह याद होगा कि संविधान के मसौदे में एक इस आशय का प्रावधान वर्तमान 
है कि नये संविधान के प्रारम्भण के समय प्रान्त में जो विधान-मण्डल होगा वही 
संविधान के प्रवर्तन में आने से लेकर नवीन संविधान के अधीन नया निर्वाचन 
होने तक के मध्यवर्ती काल में प्रकार्य करता रहेगा। अगर हम लोकततन्त्रीय ढंग 
पर प्रकार्य चाहते हैं तो आगामी वर्ष में बंगाल में भी नवीन संविधान के प्रवर्तन 
में आने तक एक विधान मण्डल बनाना ही होगा और यह काम सम्पन्न हो जाना 
चाहिये कि विधान मण्डल के विघटन के आदेश निकलने से लेकर 26 जनवरी तक। 
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[माननीय श्री एन. गोपालस्वामी आयंगर] 


अगर निर्वाचन करने के लिये 23 ची में परिवर्तन करना जरूरी है तो इस 
परिवर्तन का अधिकार किसी न किसी अवश्य मिल जाना चाहिये। इस विधेयक 
के द्वारा यह अधिकार हम गवर्नर जनरल को दे रहे हैं। यह कोई नई बात नहीं 
है। भारत-शासन-अधिनियम के अधीन ही इस तरह का काम किया जा रहा हे। 
इस अधिनियम को समायोजित करते समय जो संशोधन हमने इसमें किये उन्हीं 
पर तो आज हम अमल कर रहे हैं जैसा कि महीनों से करते आ रहे हैं। गवर्नर 
जनरल को ये अधिकार देने में आखिर नुकसान ही क्‍या हे? उसे काम तो करना 
होगा मंत्रि मण्डल की राय पर ही। सभी सदस्य इस बात को जानते हैं। यदि 
विधान-मण्डल के विघटन के सम्बन्ध में उसे राय ही देनी है तो, उस स्थिति 
को देखते हुये जो कि आज बंगाल में वर्तमान है और जो हो सकता है अन्यत्र 
भी विद्यमान हो जाये, अच्छा यही होगा कि केन्द्रीय मंत्रिमण्डल गवर्नर जनरल को 
इस बारे में राय दे न कि प्रान्तीय मंत्रिमण्डल अपने गवर्नर को। इसलिये मेरी 
समझ से उचित यही है कि ये अधिकार और किसी में निहित करने के बजाय 
गवर्नर जनरल में ही निहित किये जायें। 


माननीय मित्र श्री कामत ने यहां जिस कठोर भाषा में अपने विचार व्यक्त 
किये हैं उससे मैं अवाक सा रह गया हूं। उनकी भाषा की कठोरता को मैं समझ 
सकता हूं। किन्तु विधेयक पर वह जिस दृष्टिकोण से विचार कर रहे हैं उसका 
वर्तमान यथार्थ स्थिति से या उस यथार्थ स्थिति से जो अब से 26 जनवरी तक 
वर्तमान रह सकती है कोई सम्बन्ध नहीं है। हां, अगर इस तरह के विधेयकों 
का उपस्थित किया जाना संविधान-सभा का एक स्वाभाविक क्रम बन जाता हे तो 
अवश्य ही मैं श्री कामत के साथ हूं। ऐसा करना बहुत बुरी बात होगी। किन्तु 
जहां तक कि वर्तमान विधेयक का सम्बन्ध है हमें इस तथ्य को स्वीकार करना 
ही होगा कि अगर चुनाव करना है तो फिर ये परिवर्तन करने ही होंगे। और यह 
बात आसान न होगी कि इन संशोधनों के लिये आप संविधान सभा को रे यथा 
समय आहूत कर लें ताकि इन संशोधनों के आधार पर निर्वाचन सूची की 
जा सके और चुनाव किया जा सके। 


*आ्री एच.वी. कामतः में यह जानना चाहता हा श्रीमान, कि आखिर एक ऐसा 
संशोधन सभा के समक्ष रखने में कया कठिनाई है कि गवर्नर जनरल इन बातों 
पर विचार करे। अगर इसमें कुछ समय लगेगा तो हम उस पर विचार करने के 
लिए और अधिक समय तक यहां बैठ सकते हें। 


“माननीय श्री एन. गोपालस्वामी आयंगरः तो शायद माननीय सदस्य को यह 
नहीं मालूम है कि ये बातें किस तरह की जाती हैं। जब तक हम पश्चिमी बंगाल 
के जिम्मेदार व्यक्तियों से इस सम्बन्ध में परामर्श न कर लें हम कोई संशोधन 
हा के सामने रख नहीं सकते हैं। ऐसी बातों के लिये लोकततन्त्रीय तरीका यही 

| 


*थ्री एच.वी. कामतः तो ऐसा करने में आपको जो समय लगे वह लगने 
दीजिये। 


“माननीय श्री एन. गोपालस्वामी आयंगर:ः अगर माननीय सदस्य यह चाहते 
हैं कि में खुद अपने दिमाग से सोचकर उनके सामने सभी संशोधन रख दूं तो 
ऐसा करना लोकततन्त्रीय सिद्धांत के विरुद्ध होगा। 
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*भ्री एच.वी. कामतः मुझे खेद हे कि माननीय सदस्य ने मेरी बात समझने 
में गलती को। मेरा मतलब यह नहीं है। मैं यह जानना चाहता हूं कि आगे चल 
कर जबकि इस सम्बन्ध में सारी बातों पर आखिरी तौर पर फैसला हो जाये तभी 


हे न यह विधेयक सभा के समक्ष रखा जाये। ऐसा करने में आखिर क्या दिक्कत 
2 


*माननीय श्री एन, गोपालस्वामी आयंगर: इसमें एकमात्र दिक्कत यह है कि 
यह सभा संविधान निर्मात्‌ सभा के रूप में समवेत हो रही है। जो हमारा कार्यक्रम 
है वह सब अगर यहां पूरा हो जाता है तो आगामी पखवारे तक संविधान निर्माण 
का सारा काम अन्तिम रूप से समाप्त हो जायेगा और हम फिर संविधान-सभा 
के रूप में पुनः समवेत होंगे केवल संविधान के तृतीय पठन को स्वीकार करने 
के लिये। मैं कह नहीं सकता कि तृतीय पठन के लिये हम अक्तूबर में बेठेंगे 
या उसके बाद बेैठेंगे। हो सकता है इसके लिए जनवरी में ही बेठें। हम यह 
जोखिम नहीं उठा सकते हैं निर्वाचन सम्बन्धी व्यवस्था के लिये संविधान सभा को 
आहूत ही न करें। 26 जनवरी तक विधान-मण्डल अस्तित्व में आ जाये इसके 
लिये हो सकता है कि राजनीतिक कारणों के आधार पर हमें यथा समय निर्वाचन 
करना ही पड़ जाये। यही कारण है जिसके लिये हमें यह विधेयक इस सभा में 
उपस्थित करना पड़ रहा है ताकि निर्वाचन के सम्बन्ध में अपेक्षित अधिकार गवर्नर 
है 2 को प्राप्त हो जायें। श्री नज़ीरुद्ीी अहमद की बातों का वास्तविक उत्तर 
यही है। 


डॉ. देशमुख ने इस विधेयक के विरुद्ध कुछ बातें बताई हैं और इन बातों 
का मुझे बहुत ख्याल है। उनका मुख्य विरोध इस बात को लेकर है कि भारत 
शासन-अधिनियम की धारा 6 में एक बुनियादी उसूल की बात रखी गई है पर 
इस विधेयक के अनुसार गवर्नर जनरल को जो अधिकार दिये जा रहे हैं उनके 
अधीन वह उक्त धारा के प्रावधानों को रद कर सकता है। इस सम्बन्ध में आप 
को मैं यह बताऊंगा। 935 में जब यह धारा मूलरूप में पास हुई थी तो उस 
अनुसूची में प्रत्येक प्रान्‍्त के विधान-मण्डल की सदस्य संख्या निर्धारित कर दी 
गई थी। देश का विभाजन होने पर इस सख्या में परिवर्तन करना पड़ा था। इस 
परिवर्तन के लिये प्रणाली यह अपनाई गई थी कि गवर्नर जनरल ने ही उस अनुसूची 
को अनुकूलित कर लिया था। इस तरह 7328 कूलित अनुसूची के जरिये जो मूल 
धारा में परिवर्तन किया गया था वह भी एक परिवर्तन था पर यह अनुकूलित 
अनुसूची ही अब धारा 6 का अंग बन गई। इस प्रकार अब जो धारा 6] है 
वह मूल धारा 6। से काफी बदली हुई है। अब हम इस विधेयक के द्वारा क्‍या 
करने जा रहे हैं? हो सकता है कि विधान-मण्डल के सदस्यों की संख्या में अब 
एक बार और परिवर्तन करना जरूरी हो जाये। सुतरां हम गवर्नर जनरल को यह 
अधिकार प्रवाहित कर रहे हैं कि अगर गवर्नर जनरल को मंत्रिमण्डल यही परामर्श 
देता है कि ऐसा करना जरूरी है तो धारा 6 में तथा अनुसूची 5 में संशोधन 
करके विधान-मण्डल की सदस्य संख्या को बदल सकता है। इसमें ऐसी कोई बात 
नहीं है जिसके आधार पर कि आपका यह कहना उचित हो सके कि यह प्रावधान 
एक भयानक सांविधानिक कुकृत्य है। माननीय मित्र कामत ने यहां इस प्रावधान 
के सम्बन्ध में बार-बार यह कहा है कि यह एक भयानक सांविधानिक कुकृत्य 
है। इसमें क्या ऐसी बात है जिसे आप असांविधानिक कहते हैं? हमें एक परिवर्तन 
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[माननीय श्री एन. गोपालस्वामी आयंगर] 


करना है और उसके लिए हम जो रास्ता अपना रहे हैं वह सर्वोत्तम है और सर्वथा 
समुचित है। परिवर्तन का अधिकार अगर हम गवर्नर जनरल को दे रहे हैं तो स्थिति 
को देखते हुये हमारा ऐसा करना सर्वथा समुचित ही कहा जायेगा। 


दूसरी बात जिसको लेकर उन्होंने इसका विरोध किया है वह यह है। “आखिर 
धारा 6 की अनुसूचियों का क्‍या होगा?” गवर्नर जनरल जब इन आदेशों को 
निकालेगा तो उस समय वह वर्तमान धारा 6 के तथा उसकी अनुसूचियों के 
प्रावधानों का भी ख्याल रखेगा और उनमें अपेक्षित परिवर्तन करेगा। धारा 6] तथा 
उसकी अनुसूचियों में संशोधन करके ही ऐसा परिवर्तन किया जा सकता है। अगर 
आवश्यक परिवर्तन करने के लिए धारा या अनुसूचियों को अथवा उनके किसी 
अंश को निरसित करना ही जरूरी हो तो हम उन्हें निरसित कर देंगे या उनके 
स्थान पर दूसरे प्रावधान रख देंगे। सवाल तो अब सिर्फ इसी बात का है कि 
इसका मसौदा इस तरह तैयार किया जाये कि जो भी परिवर्तन आवश्यक हो वह 
किये जा सकें। 


दूसरी बात जो उन्होंने विरोध में कही है वह यह है कि कई प्रान्तों में जहां 
विधान-मण्डल के आकार में परिवर्तन न किया गया है, यह भी अधिकार हथिया 
लिया गया है कि बजाय प्रतिनिधियों को निर्वाचित करने के उनको मनोनीत कर 
लिया जाये। मैं समझता हूं कि उन्होंने यह भी कहा है कि बम्बई के विधान-मण्डल 
में भी ऐसा हुआ है। हो सकता है ऐसा हुआ हो। किन्तु हमें जिस बात पर विचार 
करना है वह यह हेै। चुनाव, निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन, चुनाव प्रणाली तथा 
मताधिकार आदि बातों के बारे में जो नियम और आनियम हैं उनमें परिवर्तन करने 
का अधिकार हम गवर्नर जनरल को दे रहे हैं। विधेयक में ऐसी कोई बात नहीं 
है जो गवर्नर जनरल को यह आदेश देती हो कि वह अमुक बातें नहीं कर सकता 
है। अगर आपको अपने शासन पर विश्वास है तो आप को यह देखना चाहिये 
कि वह ऐसी कोई प्रणाली नहीं अपनाते हैं जो आपको अमान्य हो। अगर वह 
ऐसी प्रणाली अपनाते हैं तो आपको ऐसे उपायों का अवलम्बन करना ही होगा जिससे 
कि वह वही काम करें जो उस स्थिति विशेष में आप चाहते हैं। 


मनोनीत व्यक्ति रखने के विरुद्ध जो शिकायत आपने की है उसका इस विधेयक 
से क्‍या सम्बन्ध है? गवर्नर जनरल को अधिकार देने के विरुद्ध यह तो कोई तर्क 
नहीं हुआ। विधेयक में तो ऐसा कहा नहीं गया है कि वह विधान-मण्डल के 
लिये सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। वस्तुतः इस खण्ड में मनोनीतकरण का 
कोई जिक्र ही नहीं है। इसमें मुख्यतः चुनाव सम्बन्धी बातों का ही जिक्र है। हां, 
इस खण्ड के द्वारा गवर्नर जनरल को यह अधिकार अवश्य प्राप्त हो जाता है 
कि विधान-मण्डल का आकार क्‍या हो इसका वह विनिश्चयन कर सकता है। 


मेरा ख्याल है कि विरोध में जो मुख्य-मुख्य बातें कही गई उन सबका मैंने 
उत्तर दे दिया। हां, मेरे ख्याल में यह बात जरूर है कि सदस्यों को एक बात 
बहुत अखर रही है और वह यह है। वह नहीं चाहते हैं कि गवर्नर जनरल केवल 
कार्यपालिका का परामर्श लेकर, विधान-मण्डल के समक्ष उसे उपस्थित किये बिना 
ही कोई काम करे। अवश्य ही मैं उनके इस विचार से सहमत हूं कि विधेयक 
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द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अधीन वह जो कुछ भी करना चाहता हो उसे विधान-मण्डल 
के समक्ष अवश्य उपस्थित किया जाये ताकि विधान-मण्डल इस बात की परख 
कर सके कि प्राप्त अधिकारों का वह समुचित प्रयोग तो कर रहा है। इस दृष्टिकोण 
से, डॉ. देशमुख के दूसरे संशोधन को किंचित परिवर्तित रूप में स्वीकार करने 
के लिए मैं तैयार हूं। यदि संशोधन को वह इस रूप में रखें तो मैं उसे स्वीकार 
कर लूंगा; 


“एप (00०7 7966 प्रात 5प्2-5०००णा () णए 5 5९टाणा ४9 35 500 
35 ॥39 96 शीश ॥ 45 7806 96 46 ४9९०९ 6 70णरंगरञाणा 7,6शां58प76.7 


यदि डॉ. देशमुख अपने संशोधन को इस रूप में रखना पसन्द करते हों तो 
मैं उसे स्वीकार कर लूंगा। मैं समझता हूं कि वर्तमान स्थिति में सभा इस बात 
पर आग्रह न करेगी कि इस विधेयक को जो कि एक सामान्य विधेयक ही हे, 
प्रवर समिति को सौंपा ही जाये। क्‍यों कि ऐसा करने में सभा का समय अनावश्यक 
बर्वाद होगा जिसका कि वह संविधान पर विचार करने में अधिक अच्छा उपयोग 
कर सकती हे। 


*डॉ. पी.एस. देशमुखः अपने प्रस्ताव को वापस लेने की मैं अनुमति चाहता 
हूं। 
सभा की अनुमति से प्रस्ताव वापस लिया गया। 
“उपाध्यक्ष: अब प्रस्ताव यह हैः 


“कि भारत शासन अधिनियम 935 में और संशोधन करने के हेतु उपस्थित 
किये गये विधेयक पर सभा सद्यः विचार प्रारम्भ करे।” 


प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। 
#उपाध्यक्ष: अब हम इस विधेयक के एक-एक खण्ड पर क्रमश: विचार करेंगे। 
प्रस्ताव यह हैः 
“कि खण्ड | विधेयक का अंग समझा जाये।” 

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। 

खण्ड ॥ विधेयक में शामिल किया गया। 

“उपाध्यक्ष: अब प्रस्ताव यह हैः 
“कि खण्ड 2 विधेयक का अंग समझा जाये।” 

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। 

खण्ड 2 को विधेयक में शामिल किया गया। 
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“उपाध्यक्ष: प्रस्ताव यह हैः 
“कि खण्ड 3 विधेयक का अंग समझा जाये।” 


*प्रो, शिब्बन लाल सक्सेना (संयुक्त प्रान्त : जनरल): खण्ड 3 पर मैं बोलना 
चाहता हूं। 


*एक सदस्य: प्रस्ताव पेश हो चुका है। अब वह बोल नहीं सकते हें। 


*पं, हृदयनाथ कुंजरू (संयुक्त प्रान्तः जनरल): उचित यही होगा कि श्री 
शिब्बनलाल सक्सेना को आप बोलने की अनुमति दें। प्रस्ताव के पेश होने के पहले 
ही वह बोलने के लिये खडे हुये थे। 


*उपाध्यक्ष: मुझे खेद है, मैंने उन्हें खड़ा देखा नहीं। खैर, मैं बोलने की उन्हें 
सहर्ष अनुमति देता हूं। 


“प्रो, शिबव्बन लाल सक्सेना: इस खण्ड पर आपने मुझे बोलने का अवसर 
दिया इसके लिये मैं आपका परम अनुगृहीत हूं। इस खण्ड द्वारा ..... 


*आ्री एस, नागप्पा: जब आपने प्रस्ताव उपस्थित कर दिया है और सभा ने 
उसे स्वीकार कर लिया है तो फिर माननीय सदस्य अब उस पर बोल कैसे सकते 
हा अगर वह बोलना ही चाहते हैं तो तृतीय पठन के अवसर पर बोल सकते 
शी] 


*उपाध्यक्ष: बोलने की अनुमति उन्हें मिल चुकी है। 


“प्रो, शिव्बन लाल सक्सेना: इस खण्ड के द्वारा भारत-शासन-अधिनियम में 
एक संशोधन किया जा रहा है ताकि देश-विभाजन के फलस्वरूप उत्पन्न शरणार्थी 
समस्या का समाधान किया जा सके। हर आदमी इस बात को जानता है कि आज 
देश के सामने सबसे बड़ी संगीन समस्या जिससे देश में विस्फोट हो सकता है 
वह यह है कि शरणार्थियों के पुनर्वास की व्यवस्था की जाये और जो सम्पत्ति 
वह पाकिस्तान में छोड़ आये हैं जिसे वहां निष्क्रान्त सम्पति कहा जाता है, वह 
उन्हें वापस दिलाई जाये या उसकी क्षतिपूर्ति की जाये। मुझे खुशी है कि यह 
संशोधन, आखिर देर से ही सही, पर पेश तो किया गया। वस्तुतः यह संशोधन 
देश विभाजन के फौरन बाद ही यहां आना चाहिये था। खेर मुझे खुशी है कि 
यह संशोधन रखा गया। मैं यह बताना चाहता हूं, श्रीमान, कि जहां तक 
शरणार्थी-समस्या का सम्बन्ध है वह अभी तक ज्यों की त्यों बनी हुई है और 
उसका कोई भी समाधान नहीं हो पाया है। यद्यपि इस समस्या के समाधान में 
करोड़ों रुपये खर्च किये जा चुके हैं और अभी भी करोडों खर्च किये जा रहे 
हैं पर अगर आप इस शहर में निकलें या देश के अन्य किसी भाग में जायें 
तो आप को यह देखकर घोर दुःख होगा कि समुचित रूप से इसके समाधान 
की व्यवस्था ही नहीं की गई है। इसके लिये किसी व्यक्ति विशेष को मैं जिम्मेदार 
नहीं ठहराता हूं। मेश कहना यह है कि यह एक महती समस्या है और हम इसके 
समाधान में सफल नहीं हो पाये हैं। इन दो संशोधनों से वस्तुतः यह होगा कि 
वह विषय सहगामी सूची में आ जायेगा। गत वर्ष हम लोगों ने रिलीफ एण्ड 
रिहैबिलिटेशन मिनिस्ट्री को यह समझाया था कि मिनिस्ट्री अपनी योजनाओं को अपने 
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हिसाब से पूरे कर सके। इसके लिये जरूरत इस बात की है कि केन्द्रीय शासन 
को इस सम्बन्ध में सारा अधिकार प्राप्त रहे। रिहेबिलिटेशन मिनिस्ट्री ने हमेशा यह 
शिकायत की है कि पुनर्वास के लिये जो भी योजनायें उन्होंने बनाई उन्हें वह 
पूरा न कर सकी इसलिये कि प्रान्त उनके सुझावों पर चलने के लिये राजी नहीं 
थे। प्रान्‍्तों की कोशिश यह रही कि शरणार्थियों की एक सीमित संख्या ही उनके 
राज्य में पुनर्वास के लिये भेजी जाये। इन सब बातों का परिणाम यह हुआ कि 
इस भयंकर समस्या का अभी तक समाधान नहीं निकल पाया। 


इसलिये मेरा ख्याल हे कि अब जबकि इस सम्बन्ध में केन्द्रीय शासन के 
लिये अधिकार प्राप्त कर लिया गया है और इस विषय को सहगामी सूची में 
रख दिया गया है, तो केन्द्रीय शासन इस समस्या के हल के लिये कोई न कोई 
योजना जरूर बनायेगा ताकि देश के सामने यह प्रश्न ही न रह जाये। शरणार्थियों 
के पास न रहने का स्थान है और न कोई कारोबार या आमदनी का ही जरिया 
है। अस्सी लाख आदमी अपने घर-बार से उजड़ कर यहां आ पहुंचे हैं ओर हमारे 
सामने उन्होंने एक बड़ी समस्या पैदा कर दी है। इस महती समस्या के समाधान 
के लिये हमें इसके अनुरूप ही प्रयास करना होगा। मैं यही आशा करता हूं कि 
अब हम समस्या के समाधान का प्रयास इस दूढ़ निश्चय के साथ करेंगे कि इसे 
कम से कम अरसे के अन्दर निपटा दिया जाये। हमें यह योजना बना लेनी चाहिये 
जिसके अनुसार कि हम इसे छह या नौ माह के अन्दर निपटा दें। मेरा ख्याल 
है कि विधेयक का यह प्रावधान बहुत सुन्दर है जिसका हमें स्वागत करना चाहिये। 
मुझे पूरी आशा है कि कोई भी प्रान्तीय सरकार इसके समाधान में रुकावट न 
डालेगी और शीघ्र ही यह समस्या निपटा दी जायेगी। 


अब मैं विधेयक के खण्ड 3 को लेता हूं जिसमें निष्क्रान्त सम्पत्ति के बारे 
में व्यवस्था की गई है। निष्क्रान्त सम्पत्ति सम्बन्धी समस्या एक बड़ी ही कठिन 
और बड़ी ही नाजुक समस्या है। मैं तो यह चाहता था कि हमारी हुकूमत इस 
बारे में और सख्ती से काम लेती। इस सम्बन्ध में शासन की कमजोरी को लेकर 
जो बातें समाचार पत्रों में आई हैं उनको मैं यहां दुहराना नहीं चाहता हूं। किन्तु 
मैं देश के असंख्य नर नारियों की इस भावना को यहां अवश्य व्यक्त कर देना 
चाहता हूं कि इस समस्या को सुलझाने के रूप में प्रयास किया गया है उससे 
वह सर्वथा असन्तुष्ट है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार भारत छोड़कर पाकिस्तान 
जाने वालों ने कुछ प्रायः दो सौ करोड़ की सम्पत्ति यहां छोड़ी है किन्तु पाकिस्तान 
से जो हमारे राष्ट्रजन यहां आये हैं वह वहां करीब चोदह सौ करोड़ की सम्पत्ति 
छोड़ आये हैं। हमें यह भी मालूम नहीं है कि किस तरह यह सम्पत्ति हमको 
वापस दिलाई जायेगी। ्श खुशी है कि इस विषय को अब सहगामी सूची में 
शामिल किया जा रहा है। इस प्रावधान को मैं एक आश्वासन समझ रहा हूं कि 
हुकूमत कोई न कोई उपाय जरूर करेगी जिससे कि पाकिस्तान में छोड़ी हुई अपनी 
सम्पत्ति को वापस पाना हमारे लिये सम्भव हो सके। किन्तु इस विषय को सहगामी 
सूची में शामिल कर देना ही पर्याप्त नहीं होगा। आशा है कि जब संसद बेठेगी 
तो कोई न कोई एक ऐसा विधेयक जरूर उपस्थित किया जायेगा जिससे कि जनता 
की उस आशा और विश्वास की पूर्ति हो सके जो इस संशोधन के फलस्वरूप 
उसमें उदित हुई है। आशा है कि यह संशोधन तो प्रस्तुत समस्या के समाधान 
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का एक आरम्भ मात्र है। मेरा हमेशा से यही मत रहा है कि हम पाकिस्तान को 
खुश करने के लिए आवश्यकता से अधिक चेष्टा करते आ रहे हैं। अपनी इस 
चेष्टा में हमने अपने उन राष्ट्रजनों के हित का भी बलिदान कर दिया है जो 
वहां से यहां आ गये हैं और इनके लिये हमें जो करना चाहिये वह हमने अब 
तक नहीं किया। मैं जानता हूं कि हमारे शरणार्थी भाई इन दो वर्षों के अन्दर 
सर्वथा अकिंचन हो गये हैं, इनके पास जो कुछ था उसे वह खर्च कर चुके 
हैं। यदि हम निष्क्रान्त सम्पत्ति सम्बन्धी प्रश्न के निपटारे के लिए गम्भीरतापूर्वक 
प्रयास नहीं करते हैं तो शरणार्थियों की समस्या हमारे लिये प्रायः एक असाध्य 
समस्या हो जायेगी। आशा है कि संविधान में जो ये संशोधन किये हैं-अवश्य ही 
ये बहुत विलम्ब से आये हैं-उनसे जनता की आशायें पूरी हो सकेंगी। मैं यही 
उम्मीद करता हूं कि विधेयक को उपस्थित करने वाले माननीय मन्त्री, विधि विभाग 
के मनन्‍्त्री की सहातया से इस बात की कोशिश जरूर करेंगे कि समस्या का अब 
अविलम्ब समाधान हो जाये। 


(श्री महावीर त्यागी बोलने के लिए खड़े हुये। 
“प्रो, एन.जी. रंगा (मद्रास: जनरल): आखिर कितनी देर वकतृता चलती रहेगी? 


*भ्री महावीर त्यागी (संयुक्त प्रान्तः जनरल): मैं ज्यादा वक्‍त नहीं लूंगा। 
श्री रंगा को मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। विधेयक के मुख्य-मुख्य खण्डों से 
मैं सहमत हूं। मैं केवल इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि इन विषयों को 
अब जब केंद्राधीन किया जा रहा है और केन्द्र को इनके बारे में अधिकार दिया 
जा रहा है तो इस मौके पर माननीय मंत्री महोदय को कुछ प्रकाश जरूर दे देना 
चाहिये कि उनकी योजना क्‍या है। वस्तुतः मैं यहां यह बात दर्ज करा देना चाहता 
हूं। देशवासियों का यह ख्याल है और उनका ऐसा ख्याल करना मेरी समझ में 
बिल्कुल उचित है, कि जो लोग पाकिस्तान से यहां आये हैं वह अपनी मरजी 
से नहीं आये हैं। आजादी के फलस्वरूप, देश विभाजन के फलस्वरूप उनको यहां 
आना पड़ा है और तरह-तरह की मुसीबतें झेलनी पडी हैं। हमारे अपने राजनीतिज्ञों 
ने ही देश के विभाजन को तथा आबादी की अदला बदली को मंजूर किया था। 
हर आदमी इस बात को जानता है। इसलिये कानूनन और नैतिक दृष्टि से भी 
यह जिम्मेदारी इस देश के बाशिन्दों की है कि वे उन लोगों की क्षति को पूरा 
करें जिन्हें पाकिस्तान छोड़कर यहां आना पड़ा है। पुनर्वास और साहाय्य का काम 
अगर केन्द्र अपने हाथ में लेता है तो उससे ही क्‍या लाभ होगा जब तक कि 
आप अपनी निश्चित योजना न सामने रखें और यह न बतायें कि आप उन्हें भिखमंगों 
की तरह महज रोटी का टुकड़ा देना चाहते हैं, या खैरात के रूप में कुछ देना 
चाहते हैं, या वाजिब तौर पर आप उनकी क्षति पूर्ति करना चाहते हैं। यदि केन्द्रीय 
शासन पाकिस्तान में छोड़ी हुई उनकी सम्पत्ति की कीमत नहीं वसूल कर पाता 
है तो उसके लिये वही जिम्मेदार है न कि कोई और व्यक्ति। मैं इस सम्बन्ध 
में एक सुझाव देना चाहता हूं जो कि वह सुझाव भी शासन की वर्तमान आर्थिक 
अवस्था को देखते हुये हास्यास्पद का म पड़॒ सकता है--सच बातें प्राय: हास्यास्पद 
ही प्रतीत होती हैं पर वह सच तो हैं ही। मेरा सुझाव यह है कि अगर शासन 
शरणार्थियों को, विस्थापितों को पाकिस्तान में छोड़ी सम्पत्ति का आधा मूल्य भी दे 
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तो वह अपने कर्तव्य का पालन कर देगा। युद्ध होने पर प्राय: सरकारों को बड़ा 
जबरदस्त कर्ज चुकाना पड़ा है। फिर यह सरकार शरणार्थियों की क्षतिपूर्ति क्‍यों नहीं 
करती है जबकि नैतिक दृष्टि से, मानवता की दृष्टि से और कानूनन भी यह 
सरकार पर एक कर्ज ही है। उसे यह कर्ज स्वतन्त्रता की कीमत के रूप में 
चुकाना है। आखिर यह कीमत विस्थापित लोग चुकायेंगे या भारत चुकायेगा? अपनी 
सम्पत्ति से हाथ धोकर शरणार्थियों ने आजादी की गहरी कीमत चुका दी है। शुरू 
में हमारे नेताओं ने ही यहां सभा में यह नारा उठाया था, इन विस्थापितों से यह 
अपील की थी “मारधाड़ न कीजिये, दंगा न होने दीजिये, फिसाद न पैदा कीजिये। 
मसले का फैसला सरकारी सतह पर होने दीजिये; हम वचन देते हैं कि आपको 
मसले का हम निपटारा करायेंगे।” किन्तु अब शान्ति स्थापित हो जाने के बाद 
वे अपने वचनों को टालते दीख रहे हैं। अब तक कोई नतीजा नहीं निकला है। 
इसके लिये मैं केन्द्रीय शासन को दोषी नहीं कहता हूं। हो सकता है पाकिस्तान 
की सरकार ने अपनी बात नहीं पूरी की या हो सकता है इसके और दूसरे कारण 
हों जिन्हें हम नहीं जानते हैं। स्पष्ट है कि पाकिस्तान सरकार ने अपने बचनों का 
पालन नहीं किया और अगर इस सम्बन्ध में वे लोग और भी वायदे करते हें 
तो वे उनको पा हर्गिज न करेंगे। ऐसा तो वह अपनी योजना और नीति के अनुसार 
कर रहे हैं। तो फिर हम उनकी नीति के अधीन क्‍यों चलें? इसलिये मैं यहां 
जनता की इस मांग को दर्ज कराना चाहता हूं कि जो लोग अपना घरद्वार छोड़कर, 
विस्थापित होकर पाकिस्तान से यहां आ पहुंचे हैं उनकी सम्पत्ति का मूल्यांकन कर 
लिया जाये और सरकार यह वचन दे या संविधान-सभा यह फैसला करे कि राष्ट्र 
उनकी क्षतिपूर्ति करेगा। उनको जो नुकसान उठाना पड़ा है उसकी अगर पूरी कीमत 
का नहीं तो आधी का तो भुगतान नकद देकर या ऋणपत्र के रूप में फौरन 
कर दिया जाये। विस्थापितों की यही मांग है और मेरी समझ से उनकी यह मांग 
सही है और उचित है। सरकार की आर्थिक स्थिति चाहे जेसी हो पर जब निष्क्रान्त 
सम्पत्ति एवं पुनर्वास के प्रश्न को केन्द्राधीन कर दिया गया है तो केन्द्र को यह 
आश्वासन देना चाहिये कि पाकिस्तान में छोड़ी हुई उनकी सम्पत्ति का मूल्य वह 
उन्हें चुकायेंगे। इस सम्पत्ति का मूल्य पाकिस्तान सरकार से वसूल करना तथा हिसाब 
किताब का निपटारा करना सरकार का काम है और वह इसे करती रहे। पाकिस्तान 
को तो पचास करोड़ की भारी रकम चुका दी ऐसे समय जबकि वह काश्मीर 
में हमसे जंग कर रहा था। इसी तरह इस सम्बन्ध में भी हमें अपनी देनदारी 
को मंजूर करना चाहिये और उसे चुका देना चाहिये। जब इस विषय को केन्द्र 
ने अपने हाथ में ले लिया है तो मेरी समझ से उचित यही है कि अन्तिम रूप 
से वह इसका फैसला कर ले कि वह इस देनदारी की जिम्मेदारी लेता है या 
दे पाकिस्तान सरकार द्वारा किये गये वचनों पर हम नहीं भरोसा कर सकते 

| 


माननीय मित्र श्री गोपालस्वामी आयंगर अपनी सच्चाई के लिये, अपनी नेकनियती 
के लिये सर्वत्र समादृत हैं। वह कुशलतम कूटनीतिज्ञों के सरताज हैं और हम जानते 
हैं कि यहां सभा में इस बात को कभी भी व्यक्त नहीं करेंगे कि वह इस सम्बन्ध 
में क्या महसूस करते हैं या क्‍या कर रहे हैं। हमें पूरा विश्वास है कि वह खूब 
कुशलतापूर्वक ही बातचीत चलायेंगे और कभी नुकसान में न पड़ने देंगे। इन सब 
बातों का हमें पूर भरोसा है। पर वह विचारे कर ही क्‍या सकते हैं? दूसरा पक्ष 
तो उनसे भी ज्यादा चालाक है। मुझे भी आयंगर की नीयत पर कतई शुबह नहीं 
है। सरकार यथाशक्य जो भी कर सकती थी उसने किया है पर पाकिस्तान से 
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किराया ही नहीं आ रहा है। किन्तु हम यहां से उनकी सम्पत्ति का किराया यहां 
तक कि उनके प्रधान मंत्री की सम्पत्ति का किराया हर मास हर साल भेजते जा 
रहे हैं। हम ऐसा इसलिये कर रहे हैं कि दुनिया देख ले कि हम ईमानदार हैं 
और अपने वचन को पूरा करेंगे। यह ठीक है| पर यह सब होने पर भी, अपनी 
ईमानदारी का इतना ढोल पीटने पर, इतना अमल करने पर भी हमें दुनिया आज 
बेईमान समझती है क्‍योंकि पाकिस्तान के कोलाहलकारी प्रचार का इतना प्रभाव पड़ा 
है कि उनके झूठ के आगे हमारी सच्चाई दब गई है। आज स्थिति यह हे। 


स्थिति जो है सो है पर मैं फिर इस बात को दुहराऊंगा, इस पर गा ६ 
कि हमारी सरकार को विस्थापितों के प्रति अपने कर्तव्य का पालन करना | 
वे लोग जो सम्पत्ति पाकिस्तान में छोड़ आये हैं उसकी क्षतिपूर्ति उसे नकद देकर 
या ऋणपत्र के रूप में अवश्य करनी चाहिये। भारत सरकार पाकिस्तान सरकार 
से इस सम्पत्ति का मूल्य वसूल कर ले। वह हु ली चाहे वह बातचीत के बल 
पर करे या तलवार अथवा गोली के बल पर करे। अगर हमारा पड़ौसी बेईमान 
निकल जाता है तो हक्‍का बक्का होकर यह कहने से काम नहीं बनेगा कि “तुम 
बेईमान हो'! वह तो हमारे झण्डे को जबरदस्ती नीचे करते हैं, हर तरह की ज्यादती 
हमारे साथ करते हैं, विश्वासघात करते हैं पर हम उनके साथ अन्तर्राष्ट्रीय सौजन्य 
का बर्ताव करते जा रहे हैं। हमें दुनिया की दृष्टि में सुजन नहीं बनना है। अपने 
घर में साधारण आदमी की तरह बने रहें यही हमारे लिये अच्छा है। इन सब 
बातों को देखते हुये मेश कहना यह है कि हम इस बात को साफ कह देना 
चाहिये। माननीय पुनर्वास मन्त्री अगर यहां कह दें कि भारत सरकार उनकी सम्पत्ति 
की जिम्मेदारी लेती है और बाद में चलकर जबकि व्यापारिक लेन देन का हिसाब 
किताब होगा वह पाकिस्तान से मूल्य वसूल कर लेगी तो इससे स्थिति समझेगी। 
अगर ऐसा हो तो मैं श्री आयंगर के विधेयक का हृदय से समर्थन करूंगा। 


“उपाध्यक्ष: प्रस्ताव यह हैः 
“कि खण्ड 3 विधेयक का अंग समझा जाये।” 
प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। 
खण्ड 3 विधेयक में शामिल किया गया। 
“उपाध्यक्ष: अब प्रस्ताव यह है; 
“कि खण्ड 4 विधेयक का अंग समझा जाये।” 


श्री के. हनुमन्थेया का संशोधन नं. अनियमित ठहराया जाता है क्‍योंकि वह 
निषेधात्मक अब श्री एस.वी. कृष्णमूर्तितव अपना संशोधन नं. 2 पेश करेंगे 


(संशोधन न. 2 पेश नहीं किया गया) 
*काजी सैयद करीमुद्दीनः उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह प्रस्ताव रखता हूं: 


४ 8 खण्ड 4 में प्रस्तावित धारा 29] में 'ब्राए णी गाल गिा0ण़ाए परवटड! 
शब्दों के आगे *5फ्शंब्ल [0 ०णातप्राभांणा 9ए हर शल्डकला ज्ागी। छ० 
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शब्द रखे जायें।” 


इस विधेयक पर शुरू में विचार करते समय जो दलीलें मैं दे चुका हूं उन्हें 
अब दुहराना नहीं चाहता। मुझे केवल इतना ही करना है कि माननीय मन्त्री जी 
गोपालस्वामी आयंगर ने गवर्नर जनरल को अधिकार दिये जाने के पक्ष में जो तर्क 
उपस्थित किये हैं वह दिल में नहीं बैठते हैं। गवर्न जनरल को ये अधिकार दे 
देने के बाद विधेयक में फिर क्‍या ऐसी बात रह जाती है जिसके आधार पर 
उसे विधान-मण्डल या जनता के प्रति उत्तरदायी बताया जा सके? खण्ड 4 में 
यह नहीं बताया गया है कि अगर गवर्नर जनरल इन अधिकारों का दुरुपयोग करता 
है तो इस हालत में संसद या किसी को भी उसके प्रतिकार का क्‍या अधिकार 
होगा। मेरे संशोधन द्वारा यह होगा कि इन शक्तियों का प्रयोग करने के बाद, संसद 
के समवेत होने पर गवर्नर जनरल को संसद का समर्थन पाने के लिए अपनी 
कार्यवाही को उसके समक्ष रखना होगा। इसलिये मेरा निवेदन है कि यह संशोधन 
स्वीकार किया जाये। 


*डॉ. पी.एस. देशमुख: उपाध्यक्ष महोदय, संशोधन नं 4 को मैं नहीं पेश करना 
चाहता। पर संशोधन नं. 5 को मैं जरूर पेश करूंगा। जिस संशोधन की मैंने सूचना 
दी है वह इस प्रकार हैः 


“कि खण्ड 4 में प्रस्तावित धारा 29] में अन्त में निम्नलिखित अंश जोड़ 
दिया जाये: 


'इस धारा के अधीन गवर्नर जनरल द्वारा निकाले गये सारे आदेश भारतीय 
संविधान-सभा (विधि निर्माण) के समक्ष यथा समय उपस्थित किये जायेंगे।' ” 


मैं इसमें थोड़ा परिवर्तन की अनुमति चाहता हूं ताकि इसका रूप यों हो जाये। 
यह केवल शाब्दिक परिवर्तन है। आशा है आप कृपया इसकी अनुमति दे देंगे। 
संशोधन को मैं इस रूप में रखना चाहता हूं। 


“कि खण्ड 4 में, प्रस्तावित धारा 29। का संख्या क्रम बदल कर उसे धारा 
29] की उपधारा () के रूप में रखा जाये और पुनः सख्याबद्ध की गई 
इस उपधारा (]) के आगे यह जोड़ दिया जाये: 


(2) इस धारा की उपधारा () के अधीन निर्मित प्रत्येक आदेश, निर्मित होने 
700 यथाशक्य शीघ्र अधिराज्य के विधान-मण्डल के समक्ष उपस्थित किया 
जायेगा।' ” 


मुझे इस बात से बड़ी प्रसन्‍नता है कि माननीय श्री गोपालस्वामी आयंगर ने 
इतनी कृपा तो की कि इस संशोधन को स्वीकार कर लिया। इससे कम से कम 
इतना तो होगा कि प्रस्तावित धारा 29] में वसिति विषयों के सम्बन्ध में गवर्नर 
जनरल द्वारा जो भी आदेश निकाले जायेंगे उन पर विचार करने का और अपनी 
राय जाहिर करने का विधान-मण्डल को मौका मिल जायेगा। यहां इस खण्ड के 
सम्बन्ध में जो यह तीव्र आलोचना की गई है--जिसे श्री गोपालस्वामी आयंगर ने 
भी स्वीकार किया है--कि गवर्नर जनरल को इसके द्वारा बडे ही असीम अधिकार 
दिये जा रहे हैं, वह बिल्कुल सही और समुचित है। हो सकता है इन अधिकारों 
का प्रयोग करने का आपका कोई इरादा न हो। पर अगर मान लीजिये गवर्नर जनरल 
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[डॉ. पी.एस. देशमुख] 


महोदय किसी दिन यह आदेश निकाल ही बेठे कि प्रान्तीय विधान-मण्डलों में अब 
केवल मनोनीत सदस्य ही रहेंगे तो आप कर क्‍या सकते हें? ऐसा आदेश निकालने 
का अधिकार तो है ही। आप उसे कैसे रोक सकते हें? और अगर वह ऐसा 
आदेश निकाल देता है तो उसका प्रभाव यह होगा कि प्रान्तों से विधान-मण्डल 
ही उठ जायेंगे। वहां जो भी निर्वाचित सदस्य होंगे उनको अपना स्थान परित्याग 
कर देना होगा और उनकी जगह वह लोग बेठ जायेंगे जिनको गवर्नर जनरल पसन्द 
करे या उसके द्वारा एतदर्थ नियुक्त किया हुआ व्यक्ति जिनको पसन्द करे। हो 
सकता है किसी जिले के डिप्टी कमिश्नर को ही यह कह दिया जाये कि 
विधान-मण्डल के लिये प्रतिनिधियों को मनोनीत कर दे। ये अधिकार इतने व्यापक 
हैं कि इसके अधीन कुछ भी किया जा सकता हे। इतने असीम अधिकार देने 
का मतलब तो यह हुआ मानो आप यह कहना चाहते हों कि भारत-शासन-अधिनियम 
के अधीन जो भी शक्तियां प्राप्त हैं वह सब गवर्नर जनरल को सौंप दी जाती 
हैं ताकि बहस मुबाहिसा करने की जरूरत न रह जाये या विधान-मण्डल की 
विद्यमानता की आवश्यकता न रह जाये। अगर सभा के कुछ सदस्यों ने इस पर 
प्रबल आक्रोश व्यक्त किया है तो मेरी समझ से उनका आक्रोश सर्वथा स्वाभाविक 
है, उचित है। मैं सभा का और अधिक समय नहीं लेना चाहता हूं क्‍योंकि सारी 
स्थिति अब स्पष्ट हो गई है और सभा के प्रत्येक सदस्य ने उसे समझ लिया 
है। इन शब्दों के साथ मैं इस संशोधन को पेश करता हूं और आशा करता हूं 
कि जब माननीय श्री गोपालस्वामी आयंगर ने ही यह आश्वासन दिया है कि वह 
इसका समर्थन करेंगे तो सभा भी इसे जरूर स्वीकार करेगी। 


*प्रो, शिव्वन लाल सक्सेना: उपाध्यक्ष महोदय, मुझे खुशी है कि माननीय 
श्री आयंगर डॉ. देशमुख के संशोधन को मंजूर करने पर राजी हो गये हैं। किन्तु 
मैं नहीं समझता कि इस संशोधन से उन सभी आपत्तियों का निराकरण हो जाता 
है जो इस खण्ड के विरुद्ध की गई हें। 


पहली बात यह हे कि इस संशोधन में जो यह कहा गया हे कि प्रत्येक 
संसद के समक्ष रखा जायेगा, इसका मतलब क्‍या है यह साफ नहीं हो पाया हे। 
क्या संसद को उन पर विचार करने का या उनमें संशोधन या परिवर्तन करने 
का अधिकार रहेगा? असल बात यह है जो साफ नहीं हो पाई हे। फिर दूसरी 
बात यह हे कि अगर संसद उसे नापसन्द करती है तो उस हालत में क्‍या किया 
जायेगा? 


फिर माननीय मित्र श्री कामत तथा अन्य कई सदस्यों ने जो यह आपत्ति की 
है कि पश्चिमी बंगाल तथा अन्य प्रान्तों के मंत्रियों से परामर्श करके आखिर कुछ 
अरसा बाद ही क्‍यों एक ऐसा विधेयक रखा जाये जिसमें केवल उतने ही संशोधन 
हों जो कि अपने प्रयोजन के लिये आवश्यक हों, उसके उत्तर में आपने यह कहा 
है कि यह सभा संविधान के मसौदे का द्वितीय पठन का काम सितम्बर तक समाप्त 
कर देगी और हो सकता है तृतीय पठन के लिये वह जनवरी से पहले समवेत 
न हो। मान लीजिये संविधान सभा जनवरी से पहले नहीं बेठ सकती हे पर संसद 
की बेठक तो किसी न किसी समय नवम्बर में जरूर ही होगी। तो क्‍यों न संसद 
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को अधिवेशन के प्रारम्भ में या बीच में एक दिन के लिये संविधान-सभा के 
रूप में बदलकर उसमें भारत-शासन-अधिनियम में संशोधन कर लिया जाये? ऐसा 
करने में क्‍या रुकावट है? मैं जानता हूं शासन किसी भी विधेयक को यहां पास 
करा सकता हे। पर इससे यह तो होगा कि शासन के विरुद्ध यह आलोचना न 
की जा सकेगी कि इस पर विचार करने का सभा को मौका ही नहीं दिया गया। 


इस प्रावधान द्वारा जो अधिकार आप गवर्नर-जनरल को दे रहे हैं वह इतने 
असीम हैं कि इनको पाकर वह प्राय: डिक्टेटर बन सकता है। वह सदनों के 
आकार में परिवर्तन कर सकता है यानी उनकी सदस्य संख्या घटा-बढ़ा सकता 
है, निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन कर सकता है, वह अभ्यर्थियों को अनर्ह घोषित 
कर सकता है, वह निर्वाचन सम्बन्धी नियमों में जेसा चाहे परिवर्तन कर सकता 
है। ऐसे असीन अधिकार तो सिद्धान्ततः किसी भी व्यक्ति को न देना चाहिये, भले 
ही ऐसा करना अभी हमारे लिये जरूरी हो गया हो। ऐसा करना एक बहुत बुरा 
उदाहरण रखना होगा। इसके अलावा ऐसा करके तो आप अपने को उन मूल 
अधिकारों से वंचित करेंगे जो जनता ने संविधान-सभा के सदस्य होने के नाते 
आप में निहित कर रखें हैं। मैं जानता हूं कि हो सकता है गवर्नर-जनरल की 
कार्रवाई से हमारा मतैक्य हो किन्तु उसे इस तरह का अधिकार देकर आप एक 
बहुत बुरा उदाहरण रखेंगे। मैंने कभी नहीं सुना है कि ऐसा विधेयक किसी सभा 
के समक्ष कहीं रखा गया है। सुतरां मेरी समझ में तो यह विधेयक ऐसा है कि 
इसका विरोध होना ही चाहिये। फिर भी यदि माननीय मंत्री महोदय यह कह दें 
कि डॉ. देशमुख के संशोधन से सभा को यह अधिकार प्राप्त रहेगा कि गवर्नर-जनरल 
द्वारा पास किये आदेश में वह परिवर्तन या संशोधन कर सकती हे तो मेरे ख्याल 
में इससे भी इस विधेयक का जहर बहुत कुछ जाता रहेगा। पर अगर वह इतना 
भी नहीं करते हैं तो फिर में तो इस विधेयक का अवश्य विरोध करूंगा और 
यही चाहूंगा कि यह संविधान का अंग न बन पावे। 


*प्रो, के.टी. शाह (बिहार : जनरल): उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह महसूस करता 
हूं कि इस विधेयक के विरुद्ध अपनी आवाज उठाना मेरे लिये जरूरी है। इस 
विधेयक को यहां “एक भयंकर सांविधानिक कुकृत्य” बतलाया गया है जिस पर 
माननीय विधेयक उपस्थितकर्ता महोदय को आपत्ति है। अंग्रेजी भाषा की बारीकियों 
के आप प्रकाण्ड पण्डित हैं। इस पाण्डित्य के सामने मैं सर झुकाता हूं और यह 
स्वीकार करता हूं कि आपने जो कुछ कहा है वह आपके ज्ञानानुसार सही हो 
सकता है। किन्तु मैं तो यही हा गा कि यह खण्ड एक भयानक सांविधानिक 
अनर्गलता है, एक बौद्धिक बेईमानी है, एक नेतिक वेषम्य हे। मैं यह इसलिये कह 
रहा हूं क्योंकि इस खण्ड के प्रत्येक शब्द का, इसमें रखे गये प्रत्येक विषय पर 
उप विषय का यही अर्थ होता है कि विधान-मण्डल के सांविधानिक अधिकारों 
का, शक्तियों का सर्वधा हनन कर दिया जाये और इनके स्थान पर गवर्नर-जनरल 
की सत्ता स्थापित कर दी जाये। और जैसा कि मैं बता चुका हूं यह गवर्नर-जनरल 
तो केवल दिखावे के लिये रहेगा। वह नाममात्र के लिये होगा। सारा काम तो 
करेंगे वे लोग जिसको उसके सलाहकार की संज्ञा प्राप्त रहेगी। प्रधान मंत्री महोदय 
या उनके साथी या इन विशिष्ट सज्जनों में से किसी का मन्त्री--यही लोग--उन 
आदेशों का मसौदा तैयार करेंगे जो गवर्नर जनरल के नाम में निकाले जायेंगे। इस 
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धारा के अनुसार इस अनुच्छेद में उल्लिखित सभी विषयों के सम्बन्ध में विधान 
मण्डल की सारी शक्तियां गवर्नर-जनरल अपने हाथ में ले लेगा। “किसी भी समय' 
वह ऐसा कोई आदेश निकाल सकता है। मैं नहीं समझता कि “किसी भी समय' 
का क्‍या मतलब है। यदि इस पद संहति से अभिप्रेत है वह अवधि जो अब 
से लेकर संविधान के प्रवर्तन में आने के बीच पडेगी-और उदारमना होकर मैं 
यही मानता हूं कि शासन का ऐसा कोई अभिप्राय नहीं है कि संविधान को प्रवर्तन 
में आने से रोका जाये-तो मैं यह पूछता हूं कि आखिर इसका साफ-साफ उल्लेख 
यहां क्‍यों नहीं किया गया है? मैं यह जानना चाहता हूं कि “किसी भी समय' 
पर संहति से वस्तुत: अभिप्रेत क्‍या है? यदि यह प्रावधान केवल संक्रान्तिकालीन 
अवधि के लिये यानी तब के लिये है जब तक कि संविधान प्रवर्तन में नहीं 
आता है तो आप साफ-साफ यह बात इस खण्ड में क्‍यों नहीं कह देते? 


चूंकि आपने यहां यह बात नहीं कही है कि अमुक सीमित अवधि तक ही 
गवर्नर-जनरल इसके अधीन आदेश निकाल सकता है, मैं यह आवश्यक अनुभव 
करता हूं कि इस अनुच्छेद की प्रशंसा उन्हीं शब्दों में होनी चाहिये जिनमें कि 
मैंने की है। ऐसा 88 होता है कि इस अनुच्छेद के प्रवर्तन के सम्बन्ध में 
कुछ बातें आपने मन में छिपा रखी हैं जिन्हें आपने यहां व्यक्त नहीं किया है 
और आप का ऐसा करना बौद्धिक ईमानदारी की कमी जाहिर करता है। 


“माननीय श्री एन, गोपालस्वामी आयंगरः यदि अनुमति हो तो मैं एक बात 
कहूं श्रीमान्‌। चूंकि मानीय सदस्य ने विधेयक के रचयिताओं को बौद्धिक ईमानदारी 
पर शंका प्रकट की है, मेरी समझ से यह जरूरी है कि व्यक्तिगत रूप से सफाई 
के तौर पर कुछ कह दूं। यही एक उपाय जिससे कि हस्तक्षेप करके मैं उनके 
संदेह का सद्यः निराकरण कर सकता हूं। “किसी भी समय” पदसहति रखने में 
आखिर क्‍या ऐसा अभिप्राय हो सकता है जिसे यहां छिपाया जाये? मेरी तरह 
प्रो. के.टी. शाह भी उस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि अपने नये संविधान 
के द्वारा भारत-शासन-अधिनियम 935 का निरसन हो जायेगा। यदि अपना संविधान 
आगामी 26 जनवरी तक प्रवर्तन में आ जाता हे--हो सकता है इस तिथि से चन्द्‌ 
रोज पहिले या बाद में यह प्रवर्तन में आये-तो यह 'शथ्रुव सत्य' है कि संविधान 
के प्रवर्तन में आते ही भारत-शासन-अधिनियम निरसित हो जायेगा। हां, यदि यह 
सभा ही उसको जारी रखे तो और बात है। किन्तु संविधान के प्रवर्तन में आ 
जाने के बाद इस अधिनियम को शासन नहीं जारी रख सकता है। इसलिये “किसी 
भी समय” पदसंहति से इस विधेयक में वही अवधि अभिप्रेत है जो अब से 
आगामी 26 जनवरी के या उन तिथि के बीच पड़ेगी जबकि संविधान प्रवर्तन में 
आये। आखिर कौन सी ऐसी बात है जिसे यहां छिपाया जा सकता हे? फिर माननीय 
सदस्य विधेयक के रचयिताओं की बौद्धिक ईमानदारी पर क्‍यों सन्देह करते हैं? 


*थ्री जसपतराय कपूर (संयुक्त प्रान्त: जनरल): प्रो. शाह साफ चीज को कभी 
देख ही नहीं पाते हें। 


*प्रो, के.टी. शाह: यह ठीक है कि शाह की शारीरिक दृष्टि मन्द पड़ गई 
है किन्तु वह उन अभिप्रायों को जरूर देख सकता है जो दूसरों को नहीं दिखाई 
देते। 


संविधान का मसौदा [695 


माननीय विधेयक उपस्थितकर्ता महोदय ने अवधि के सम्बन्ध में जो सफाई दी 
है उसे मैं स्वीकार करता हूं। किन्तु फिर भी यह जरूर कहूंगा कि बजाये प्रयुक्त 
पदसंहति के यदि ऐसी कोई पदसहति रखी जाती कि “संविधान के प्रवर्तन में 
आने तक” तो ज्यादा अच्छा होता और उससे सबकी समझ में यह साफ आ 
जाता कि यह प्रावधान केवल संक्रान्तिकालीन अवधि तक ही प्रवर्तन में रहेगा। फिर 
तो लोग इस प्रावधान पर इस दृष्टि से विचार करते कि यह अल्पकालिक अवधि 
के लिये ही है। पर चूंकि ऐसा नहीं किया गया है इसलिये मैं यह बता देना 
जरूरी समझता हूं कि इसमें क्या कमी रह गई है और उस कमी का रह जाना 
कितना अनुचित है। संविधान में कई स्थलों पर “उस तिथि को जिस दिन कि 
संविधान प्रवर्तन में आयेगा” या इसी तरह की अन्य पदसंहति रखी गई है जिससे 
अवधि का साफ-साफ खुलासा हो जाता है। यदि ऐसी ही कोई पदसंहति यहां 
रखी गई होती तो यह बात साफ हो जाती कि यह प्रावधान अमुक अवधि तक 
ही प्रवर्तन में रहेगा। 


अब मैं आगे उदाहरण देकर अपने तर्क की तथा इस अनुच्छेद के सम्बन्ध 
में जो अपने विचार हैं उनकी पुष्टि करूंगा और यह बताऊंगा कि किस तरह 
हो सकता है कि इस हक का प्रयोग इस रूप में हो--सम्भवत: ऐसा जानबूझ 
कर नहीं किया जायेगा असावधानी वश ही ऐसा होगा--जो इसके रचयिताओं 
का अभिप्राय न रहा हो। 


उदाहरण के लिये, पहला ही विषय जिसके बारे में गवर्नर-जनरल को किसी 
प्रान्‍्नीय विधान-मण्डल के सम्बन्ध में आदेश निकालने का अधिकार दिया जा रहा 
है, उससे मुझे ऐसा तो मालूम होता है कि इस संविधान द्वारा देश भर में जो 
सांविधानिक एकरूपता हम स्थापित करना चाहते हैं वह हमारा प्रयास ही निष्फल 
हो जायेगा। माना कि संक्रान्तिकालीन अवधि के लिये ही यह व्यवस्था रहेगी; फिर 
भी देश के सांविधानिक संगठन की एकरूपता में, उसके ऐक्ट में बाधा तो पडेगी 
ही। माना कि यह अवस्था केवल संक्रान्तिकालीन अवधि तक ही रहेगी, यह बुराई 
थोड़े ही दिनों तक रहेगी पर बुराई तो बुराई है। 


फिर विधेयक में आगे यह भी कहा गया है कि आदेश “विधान-मण्डल के 
सदन या सदनों की रचना” के सम्बन्ध में हो सकता है। यहां सदन की रचना 
से क्‍या मतलब हे यह मैं नहीं समझ पाता हूं। क्‍या यहां रचना से मतलब इस 
बात से है कि सदन में सदस्यों को प्रतिनिधित्व किस-किस हैसियत से दिया जायेगा? 


*एक सदस्यः यहां मतलब हे, सदस्य संख्या से। 


“प्रो, के.टी, शाह: अगर इसका मतलब सदस्य संख्या से है तो मुझे तो यह 
आशंका है कि आदेश की परिधि इससे भी कहीं ज्यादा-व्यापक हो सकती है जो 
कि इस खण्ड के निर्माताओं ने सोच रखा हो। यदि 'सदन की रचना' में सदस्य 
संख्या भी शामिल समझ ली जाती है तो फिर इस प्रावधान से यह भी हो सकता 
है कि जिस प्रान्त के बारे में आदेश निकाला जाये उसकी जनसंख्या के अनुसार 
उसे प्रतिनिधित्व ही न दिया जाये। यदि यही अभिप्राय है तो मैं सविनय निवेदन 
करूंगा कि ऐसा करना सर्वथा असांविधानिक होगा, अनुचित होगा। 
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अगर यह मान लिया जाता है कि यहां 'सदनों की रचना' से मतलब है केवल 
इस बात से कि जिस आधार पर अभी उनकी रचना की जाती है, विभिन्‍न हितों 
को प्रतिनिधान दिया जाता है, आबादी के विभिन्‍न वर्गों को प्रतिनिधान दिया जाता 
है तो फिर सदनों की रचना के सम्बन्ध में यदि कोई आदेश निकाला जाता हे 
तो मुझे डर है कि उससे कुछ बुनियादी बातों में परिवर्तन किया जायेगा और ऐसा 
परिवर्तन किया जाना चाहिये विधान-मण्डल के द्वारा न कि गवर्नर-जनरल के आदेश 
द्वारा। मुझे तो यह बात बहुत ही आपत्तिजनक प्रतीत होती है। हो सकता है कि 
सदनों की रचना के बारे में ऐसा परिवर्तन कर दिया जाये कि सदनों में विशेष-विशेष 
हितों को ही प्रतिनिधित्व प्राप्त रे और आबादी के आधार पर सदनों की रचना 
न हो। जिस संविधान की हम रचना कर रहे हैं उसमें बुनियादी सिद्धान्त यह रखा 
गया है--जैसा कि मैं समझता हूं--कि यथासम्भव एक आदमी को एक ही वोट 
का हक रहेगा और सदनों में कम से कम नीचे वाले सदन में तो जरूर ही, 
आबादी के हिसाब से जनता के प्रतिनिधि लिये जायेंगे। यदि संविधान के पीछे 
मूलभूत सिद्धान्त यही है और गवर्नर जनरल के आदेश द्वारा इसमें ही ऐसा परिवर्तन 
कर दिया जाता है कि विधान-मण्डलों में केवल कुछ खास-खास हितों और वर्गों 
को ही प्रतिनिधित्व प्राप्त रहेगा न कि समस्त जनता को तो फिर इस व्यवस्था 
से तो संविधान के बुनियादी सिद्धान्त का ही हनन हो जायेगा। माना कि यह स्थिति 
केवल संक्रान्तिकालीन अवधि तक ही अस्तित्व में रहेगी--यद्यपि विधेयक में यह 
बात साफ-साफ नहीं कहीं गई है--पर यह व्यवस्था ऐसे समय प्रवर्तन में आने 
ही जा रहा है। इससे तो संविधान के आधारभूत सिद्धान्त का ही अभिशून्‍न्यन हो 
जाता है। इसलिये सभा में इस समय इस व्यवस्था को प्रस्तावित करना मुझे सर्वथा 
निरर्थक प्रतीत होता है। इस समय ऐसा परिवर्तन करना सांविधानिक दृष्टि से मुझे 
बिल्कुल वाहियात मालूम पड़ता हेै। 


इससे तो मतदाताओं की अभ्यर्थियों की अर्हता पर भी प्रभाव पड़ा सकता है। 
मैं नहीं समझ पाता हूं कि मताधिकार के सम्बन्ध में आखिर क्या परिवर्तन किया 
जायेगा? क्या शासन यह चाहता है कि अभी जो सीमित मताधिकार प्राप्त हैं उसमें 
भी गवर्नर-जनरल के आदेश द्वारा कुछ परिवर्तन किया जाये? क्‍या उसका अभिप्राय 
यह है कि वयस्क लोगों में से जिस 0 या 20 प्रतिशत को अभी मताधिकार 
प्राप्त हैं उससे भी गवर्नर जनरल के आदेश द्वारा, जिस आदेश पर न विधान मण्डल 
ने विचार किया है और न अपनी स्वीकृति ही दी है और जिसे न लोकमत का 
ही बल प्राप्त है, मताधिकार से वंचित कर दिया जायेगा? इस उपखण्ड की भाषा, 
मेरे मत में, बड़ी ही व्यापक है। मेरी समझ से तो इस उपखण्ड का इतना व्यापक 
अर्थ लगाया जा सकता है और इसका प्रभाव इतना व्यापक पड़ सकता है कि 
इसे ऐसा सामान्य प्रावधान समझकर मानो इसके द्वार केवल अर्हता, आवास, या 
पेशा आदि जैसी छोटी मोटी बातों में ही कोई परिवर्तन किया जा सकता हो और 
ज्यादा कुछ नहीं, हम इसे आसानी से नहीं पास कर सकते हैं। जब तक कि 
इस उपखण्ड के साथ एक व्याख्या मूलक पैरा नहीं रखा जाता है, बहुत सम्भव 
है कि इस उपखण्ड के अधीन पूरे शरारती काम किये जायें जिससे, इसके रचयिता, 
मुझे विश्वास है, बचना ही चाहेंगे। 
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यहां यह बात कही गई हे, श्रीमान, कि अपना नया संविधान जिसकी कि हम 
रचना कर रहे हैं, वकीलों के लिये एक वरदान सिद्ध होगा। इस बात का समर्थन 
इस खण्ड से भी होता है। हमें यह विश्वास दिलाया गया है कि यह प्रावधान 
केवल संक्रान्तिकालीन अवधि तक ही प्रयोग में रखा जायेगा। किन्तु इस अल्प 
अवधि के लिये जो प्रावधान आप रख रहे हैं वह ऐसा है कि वकीलों को इससे 
पर्याप्त्काम मिल जायेगा ओर वह खासी रकम बना लेंगे। मुझे विश्वास है कि 
मसौदा समिति का यह अभिप्राय कदापि नहीं हो सकता हे कि इस खण्ड की 
भाषा ऐसी रखी जाये कि उसको तोड़ मरोड़ कर उसका अर्थ बदला जा सके 
और ऐसा अर्थ लगाया जा सके जो खुद मसौदा समिति ने मसौदा तैयार करते 
समय न सोचा हो। 


इस खण्ड से यह भी आभास मिलता है कि आदेश का सम्बन्ध अभ्यर्थी की 
अर्हता से भी हो सकता है। मैं नहीं समझ पाता हूं कि अभ्यर्थी की अर्हता के 
सम्बन्ध में आखिर क्‍या परिवर्तन किया जा सकता हैं। इस बात का उतना व्यापक 
प्रभाव पड़ सकता है कि मैं इसे स्वीकार करने में द्विविधा बोध कर रहा हूं। मुझे 
प्रबल आशंका इस बात की है कि इस तरह का आदेश चाहे वह संक्रान्तिकालीन 
अवधि के लिये प्रवर्तन में रहे, बहुत सम्भव है कि उससे कहीं आगे चला जाये 
या मसौदा बनाने वालों का अभिप्राय हो। मैं मानता हूं कि इसके सम्बन्ध में हमें 
ऐसी वीभत्स कल्पना करने की जरूरत नहीं है कि गवर्नर-जनरल आदेश द्वारा 
अभ्यर्थी की अर्हता के सम्बन्ध में ऐसी शर्तें रख सकता है कि जिसको चाहे वह 
खड़ा ही न होने दे। मैं यह मान लेता हूं कि विधेयक निर्माताओं का यह अभिप्राय 
हर्गिज नहीं है कि इस व्यवस्था के द्वारा ऐसे आदेश निकाले जायें जो अर्हता के 
सम्बन्ध में ऐसे नये प्रतिबन्ध आरोपित करते हों, नई शर्तें लागू करते हों जो संविधान 
के आधारभूत सिद्धान्तों से सर्वथा असंगत हों। मुझे यह भी विश्वास है कि विधेयक 
रचयिताओं का यह भी अभिप्राय नहीं है कि संक्रान्तिकालीन अवधि के लिये भी 
कोई ऐसे प्रावधान बनाये जायें जो संविधान के आधारभूत सिद्धान्तों के सर्वथा विपरीत 
जाते हों। इस संविधान का आधारभूत सिद्धान्त तो यह है कि सभी नागरिकों को 
बराबर का अधिकार प्राप्त रहेगा और नवीन शासन सम्बन्धी ढांचे का, विभिन्‍न 
निकायों का निर्माण प्रौढ़ मताधिकार के आधार पर निर्वाचित प्रतिनिधियों को लेकर 
किया जायेगा। अगर संविधान का आधारभूत सिद्धान्त यही है तो फिर प्रकारान्तर 
से गवर्नर-जनरल या गवर्नर के आदेश द्वारा, संक्रांतिकालीन अवधि के लिए भी 
मतदाताओं की अर्हता पर अगर, कोई प्रतिबन्ध लगाने का प्रयास किया जाता है 
तो यह सर्वथा अनुचित हे। अगर आप अर्हता के सम्बन्ध में ही कोई खास प्रतिबन्ध 
रखना चाहते हैं, मसलन अगर आप यह चाहते हैं कि साम्प्रदायिक आधार पर होने 
वाली निर्वाचन पद्धति को अब उठा दिया जाये, तो आप साफ-साफ इसे क्‍यों नहीं 
बता देते हैं? क्‍यों नहीं यह कहते हैं कि इस खण्ड का यह मतलब नहीं है 
कि प्रतिनिधान के दायरे को कम किया जाये या मतदाताओं की संख्या का परिसीमन 
किया जाये बल्कि इसका अभिप्राय यह है कि पृथक निर्वाचन की प्रणाली को, 
जिससे कि देश को इतना दुःख भोगना पड़ा है और जबरदस्त क्षति उठानी पड़ी 
है, उठा दिया जाये और संक्रान्तिकालीन अवधि में भी आदेश द्वारा इस कुप्रथा 
को अमल में न रहने दिया जाये। मैं फिर यही कहूंगा कि आप यहां ऐसी पद-संहति 
प्रयुक्त करें जिससे आपका वास्तविक अभिप्राय साफ-साफ व्यक्त हो जाये। 
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[प्रो. के.टी. शाह] 


इस खण्ड के सम्बन्ध में यहां यह संशोधन रखे गये हैं कि आदेश, स्वीकृति 
के लिये छानबीन के लिये संसद के समक्ष रखा जाये। आदेश को संसद के समक्ष 
रखवाने का जो प्रयास किया जा रहा है उससे मुझे कुछ भी सन्‍्तोष नहीं हेै। 
कानून पास करने का अधिकार बुनियादी तौर पर संसद को ही प्राप्त है और संसद 
को अपने इस अधिकार का परित्याग गवर्नर-जनरल के या किसी भी व्यक्ति के 
पक्ष में न करना चाहिये, उसे यह अधिकार अपने पास रखना चाहिये। मैं नहीं 
समझता कि इस समय जबकि एक उदार संविधान तैयार करने के लिए हम यहां 
समवेत हो रहे हैं, हमें इस तरह का कोई प्रावधान स्वीकार करना चाहिये क्‍योंकि 
इससे विधान-मण्डल के अधिकारों का अपहरण होता है, कार्यपालिका सर्वेसर्वा बन 
जाती है और उसे ऐसे अधिकार प्राप्त हो जाते हैं कि वह विधान-मण्डल को 
ही समाप्त कर सकती हेै। में इस बात का उल्लेख खास तौर पर इसलिये कर 
रहा हूं-जोकि मुझे एक बड़े अधिकारी की ओर से यह आश्वासन मिला है कि 
यह व्यवस्था केवल संक्रान्तिकालीन अवधि तक के लिये ही होगी-कि सम्भव हे 
कि किसी प्रान्त के नवनिर्मित विधान-मण्डल का जीवन ही इस आदेश के पास 
में आ जाये। कार्यपालिका को इतने असीम अधिकार देने वाले ऐसे प्रावधान को 
रखना देश के विधान-मण्डल के अधिकारों का अपहरण करना हे। इस तरह के 
कानून से तो हमारी वह सारी योजना ही खतरे में पड़ जायेगी जो देश के ऐक्य 
एवं प्रशासन सम्बन्धी एकरूपता के लिये हमने अपना रखी है। हमारी इस आशंका 
को आप केवल यह दलील देकर नहीं दूर कर सकते हैं कि यह व्यवस्था अस्थायी 
होगी और केवल अल्पकालिक अवधि के लिये होगी। मेरी समझ से तो इस प्रावधान 
हा विचार ही संविधान के आधारभूत आदर्शों और कल्पनाओं के लिये सर्वथा घातक 

| 


मैं जानता हूं मेरी ये बातें ऐसी हैं जिन्हें शायद यहां लोग पसन्द न करेंगे। 
मैं जानता हूं कि इन बातों को यहां कई मौके पर, कई अनुच्छेदों पर विचार 
करते समय ञै कह चुका हूं और इन्हें सभा का समर्थन नहीं प्राप्त हुआ है। इसलिये 
मैं, यह जानता हूं कि मेरा यह सब कहना यहां केवल अरण्य रुदन मात्र है। 
फिर भी इस विधेयक के विरुद्ध अपनी आवाज उठाना मैं अपना कर्तव्य समझता 


ह्ू्‌। 


“माननीय डॉ. बी,आर. अम्बेडकर: उपाध्यक्ष महोदय, जो भाषण मैंने जब तक 
सुने हैं उनसे मैं यह देखता हूं कि, इस विशेष विधेयक का और खास करके 
इसमें खण्ड 4 का अभिप्राय क्‍या है। इसको लेकर सदस्यों में बड़ी गलतफहमी 
है। मैं यह वांछनीय समझता हूं कि शुरू में ही सभा को यह बता दूं कि खण्ड 
4 को रखने का वस्तुतः उद्देश्य क्या है। 


सभा में एक अनुकूल मानसिक वातावरण उत्पन्न करने के लिए--यदि बिना 
किसी को दुःख पहुंचाये मेरा ऐसा कहना उचित हो तो--मैं सभा का ध्यान मूल 
भारत-शासन-अधिनियम की धारा 29] के शब्दों की ओर आकृष्ट करूंगा। स्वतंत्रता 
अधिनियम द्वारा अनुकूलित किये जाने के पूर्व मूल भारत-शासन-अधिनियम की धारा 
29] की चन्द पंक्तियां में पढ़कर सुनाये देता हूं जो ये हैं: 
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“यहां आगे वर्णित विषयों के सम्बन्ध में इस अधिनियम द्वारा जहां तक कि 
कोई प्रावधान नहीं बनाया गया है, सपरिषद्‌ सम्राट (में यहां, 'सपरिषद्‌ सम्राट' 
शब्दों पर ही जोर देना चाहता हूँ) समय-समय पर इन विषयों या इनमें से 
किसी के बारे में....प्रावधान बना सकता हूं।” 


पहली बात जिसकी ओर कि सभा का ध्यान मैं आकृष्ट करूंगा वह यह हे 
कि इस विधेयक के खण्ड 4 में ख से ज तक के उपखण्डों में जो विषय 
रखे गये हैं वह ठीक वही विषय हैं जो पुरानी धारा 29 में रखे गये हैं इसलिये 
शुरू में ही हैं यह समझ लेना चाहिये कि इस खण्ड 4 के द्वारा मूल 
भारत-शासन-अधिनियम की धारा 29] के प्रावधानों में कोई परिवर्तन नहीं किया 
जा रहा है। जिन विषयों के सम्बन्ध में गवर्नर-जनरल को इस विधेयक के प्रावधानों 
द्वारा अधिकार दिये जा रहे हैं वह वही विषय हैं जिनके बारे में मूल अधिनियम 
की धारा 29। में सपरिषद्‌ सम्राट को अधिकार दिये गये हैं (एक सदस्य बोल 
उठे-नहीं) आशा है सबकी समझ में यह बात अब आ गई हो और किसी को 
कोई सन्देह नहीं रह गया होगा। जो भी इस विधेयक के विभिन्‍न खण्डों का मिलान 
मूल धारा 29] से करेगा उसके सारे सन्देहों का निराकरण हो जायेगा। 


इसलिये अब सवाल यह किया जा सकता है कि फिर गवर्नर-जनरल को यह 
अधिकार किसलिये दिये जा रहे हैं। वस्तुतः कठिनाई यह है। स्वतन्त्रता अधिनियम 
के पास होने के बाद जब भारत-शासन-अधिनियम को अनुकूलित किया गया तो 
किसी तरह ऐसा हुआ---अवश्य ही मेरी समझ से--कि उसमें एक त्रुटि रह गई। 
वह त्रुटि यह थी कि यह अधिकार जो शुरू में सपरिषद सम्राट में निहित किया 
गया था वह हस्तान्तरित होकर गवर्नर-जरल को प्राप्त हो जाना चाहिये था क्योंकि 
अधिराज्य-विधि के (9०7 रगंणा 7.99) अनुसार सपरिषद्‌ सम्राट का स्थान गवर्नर 
जनरल को प्राप्त हो जाता है। किन्तु दुर्भाग्यवश, जैसा कि मैं बता चुका हूं हुआ 
यह कि इस धारा 29। को अनुकूलित करते समय, जो अधिकार हम यहां 
गवर्नर-जनरल को दे रहे हैं वह स्थानीय विधान-मण्डल को दे दिया गया। अनुकूलित 
धारा 29] को मैं पढ़कर सुना देता हूं। उन मित्रों से जो इसको लेकर इतना का 
मचा रहे हैं, मैं यह कहूंगा कि वह इस अनुकूलित धारा को पढ़े। वह यों है:- 


“किसी प्रान्तीय विधान-मण्डल के सम्बन्ध में, इस अधिनियम में, यहां वर्णित 
विषयों के बारे में जहां तक तक कि कोई प्रावधान नहीं किया गया है वहां 
तक उन विषयों या उनमें से किसी एक के बारे में, वहां के विधान-मण्डल 
के अधिनियम द्वारा प्रावधान किया जा सकता हे।” 


इस बात का पता हमें अब चला है कि ऐसा करना गलत हुआ। वस्तुतः जबकि 
धारा अनुकूलित की गई थी उसी समय ये अधिकार गवर्नर-जनरल को हमने दे 
देने थे क्योंकि धारा 29] के प्रावधानों के अनुसार ये अधिकार सपरिषद्‌ सम्राट 
में निहित थे न कि किसी स्थानीय विधानमण्डल में। इस विधेयक के द्वारा हम 
केवल यही कर रहे हैं कि मूल धारा 29 के अनुसार जो स्थिति थी वही बनी 
रहे। इसलिये मैं यह कहूंगा कि सभा के जिस सदस्य ने भी यहां आलोचना 


700] भारतीय संविधान सभा [।8 अगस्त सन्‌ 949 ई. 


[माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर] 


में यह बात कही है कि इसकी तह में कोई गहरी चाल है जो राजनीतिक अभिप्रायों 
से प्रेरित होकर संविधान को भंग करने के लिये चली जा रही है, उसका ऐसा 
गम्भीर आरोप लगाना सर्वथा अनुचित है। इस खण्ड को रखने में हमारा प्रयोजन 
इतना है जो एक त्रुटि रह गई है वह दूर कर दी जाये। 


अब मैं दूसरी बात को लेता हूं जिस पर यहां बहुत आपत्ति की गई है। 
“विधान-मण्डल के सदन या सदनों की रचना” शब्दों पर यही बडी आपत्ति की 
गई है। मैं मंजूर करता हूं कि.... 


*डॉ. पी.एस. देशमुख: यदि अनुमति हो तो एक प्रश्न करूं श्रीमान्‌। “यहां 
आगे वर्णित विषयों के सम्बन्ध में इस अधिनियम द्वारा जहां तक कि कोई प्रावधान 
नहीं बनाया गया है” इन शब्दों को बदल देने से, इनको हटा देने से क्‍्या.... 


*माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकरः यही बात समझाने मैं जा रहा हूं। मूल 
धारा 29 में और इस प्रस्तावित नये खण्ड में अन्तर केवल इतना ही है कि 
इस प्रस्तावित खण्ड में विधानमण्डल की रचना के सम्बन्ध में गवर्नर-जनरल को 
अधिकार देने की बात कही गई है। मैं यह मंजूर करता हूं कि इतना परिवर्तन 
जरूर किया गया है। 


*डॉ. पी.एस. देशमुख: और इससे अनुसूची 5 और 6 के प्रावधानों में परिवर्तन 
हो जाता हे। 


*माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर: हां, आपका कहना बिल्कुल सही है। बिना 
किसी अतस्तत: के मैं स्वीकार करता हूं कि इतना परिवर्तन जरूर किया जा रहा 
है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर यह परिवर्तन क्‍यों किया जाये। 
विधान-मण्डल की रचना के सम्बन्ध में भी गवर्नर-जनरल को अधिकार प्राप्त रहे 
इसके लिये जो यहां परिवर्तन किया गया है उसका मुख्य कारण है वह स्थिति 
जिसमें कि आज देश पड गया है। मानीय सदस्यों को यह स्मरण होगा कि देश 
विभाजन के कारण आबादी का एक बडे व्यापक पैमाने पर स्थानान्तरण हुआ हेै। 
पूर्वी पंजाब की आबादी आज स्थिर दशा में नहीं है। शरणार्थियों का आना जाना 
वहां लगा हुआ है। पहली अप्रैल को वहां की जनसंख्या इतनी है तो 6 महीने 
बाद वहां की जनसंख्या बदलकर कुछ भी हो सकती है। यही बात पश्चिमी बंगाल 
के साथ या अन्य कई प्रान्तों के साथ है जहां पुनर्वास योजना के अधीन भारत 
सरकार द्वारा शरणार्थी रखे गये हैं। बहुत से स्थानों में शरणार्थी खुद अपनी इच्छा 
से यहां से वहां चले गये हैं। ऐसी सूरत में यह स्पष्ट है कि विधान मण्डलों 
की सदस्य संख्या के सम्बन्ध में जो प्रावधान अनुसूची 5 और 6 में हैं उन्हें 
आप ज्यों-त्यों नहीं रहने दे सकते जबकि आपको यह मालूम है कि आज की 
जनसंख्या का अनुसूचियों में निर्धारित सदस्य संख्या के साथ कोई सामनन्‍्जस्य नहीं 
रह गया है। इसलिये गवर्नर जनरल को इन अनुसूचियों में भी, जिनमें कि विधान 
मण्डल की रचना की व्यवस्था की गई है, परिवर्तन करने का जो अधिकार दिया 
जा रहा है वह इसी अभिप्राय से कि विधान-मण्डल की रचना में स्थानान्तरित 
आबादी का भी ख्याल रखा जा सके। 
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आशा है माननीय मित्रों की समझ में यह बात आ गई होगी कि सदन या 
सदनों की रचना के सम्बन्ध में आदेश निकालने का जो अधिकार गवर्नर-जनरल 
को दिया जा रहा है उसमें मूल उद्देश्य यही है कि गवर्नर-जनरल आदेश द्वारा 
प्रान्‍ु्त की तत्कालीन जनसंख्या के अनुरूप वहां के विधान-मण्डल की सदस्य-संख्या 
निर्धारित कर दे। इस व्यवस्था के पीछे दुरभिसन्धि नहीं है। 


*डॉ. पी.एस. देशमुख: इस स्थिति को ठीक करने के लिये आपको दो साल 
का मौका मिल चुका था। 


*माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर: यह दूसरी बात है। मैं तो केवल यह 
रा रहा हूं कि इस नये खण्ड के द्वारा इन प्रावधानों को क्‍यों रखा जा रहा 
| 


मैं यह बता ही चुका हूं कि अन्य जो प्रावधान इस विधेयक में रखे गये 
वह वही हैं जो कि मूलधारा 29 में हैं। यह अधिकार किसी मनमाने उद्देश्य की 
पूर्ति के लिये या किसी निरर्थक प्रयोजन के लिये नहीं लिया जा रहा है और 
न यह अधिकार इस अभिप्राय से लिया जा रहा है कि इसका प्रयोग सदउद्देश 
के सिवाय और किसी मतलब से किसी जाये। अत: इन सारी बातों का ख्याल 
करते हुये मेरा निवेदन यह है कि खण्ड 4 का रखना सर्वथा समुचित है। इसलिये 
कि जो अधिकार मूल अधिनियम में सपरिषद सम्राट को प्राप्त थे वह अब 
गवर्नर-जनरल को जोकि उसका उत्तराधिकारी है प्राप्त हो जायें और इसलिये कि 
गवर्नर-जनरल को यह अतिरिक्त शक्ति प्राप्त हो जाये कि वह विधान मण्डल की 
सदस्य संख्या में परिवर्तन कर सके क्योंकि 45 अगस्त सन्‌ 47 के बाद से विभिन्‍न 
प्रान्‍्तों की जनसंख्या में बड़ा भारी परिवर्तन हो गया है--इन दोनों ही बातों के 
ख्याल से--इस खण्ड का रखना सर्वथा आवश्यक है। मैं यह समझ रहा हूं कि 
उद्देश्य एवं कारण सम्बन्धी वक्तव्य में एक यह गलती जरूर हो गई है कि दुर्भाग्य 
से पश्चिमी बंगाल का एक विशेष उल्लेख कर दिया गया हे। मैं यह बता देना 
चाहता हूं कि यह प्रावधान आम तौर पर सभी प्रान्तों के लिये रखा गया है। न 
सिर्फ खास तौर पर बंगाल के लिये बल्कि सभी प्रान्तों के लिये जहां आवश्यक 
होगा इन विषयों के बारे में गवर्नर-जनरल परिवर्तन कर सकता हे। मेरा ख्याल 
हेलिप उद्देश्य एवं कारण सम्बन्धी वक्तव्य में जो सिर्फ पश्चिमी बंगाल का ही 
उल्लेख हुआ है वह गलती से ही हो गया है और उसका उल्लेख वहां न होना 
चाहिये था। यहां सदस्यों ने इस खण्ड विशेष के इन शब्दों को लेकर जहां कि 
पश्चिमी बंगाल का हवाला दिया गया है, यहां तूफान खड़ा कर दिया है और 
इन शब्दों के आधार पर सरकार पर वह यह लांछन लगा रहे हैं कि पश्चिमी 
बंगाल के विधान-मण्डल के प्रति शासन के मन में कुछ कुभाव है। जैसाकि मैं 
कह चुका हूं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये प्रावधान किसी प्रान्त विशेष के लिये 
नहीं बल्कि सारे देश के लिये रखे जा रहे हैं। यदि पश्चिमी बंगाल में ऐसी कोई 
स्थिति उत्पन्न हो जाती है जिसमें वहां इन पर अमल करना आवश्यक हो जाये 
तो पश्चिमी बंगाल में इन प्रावधानों पप अमल किया जायेगा। जरूरत होने पर मेरे 
अपने बम्बई प्रान्त में जहां आज तो शायद ऐसी कोई स्थिति नहीं वर्तमान है, इन 
प्रावधानों पप अमल किया जायेगा। इसलिये उस वक्तव्य से आपको यहा निष्कर्ष 
नहीं निकालना चाहिये कि इस खण्ड को रखने में कोई गहरी चाल है। 
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*थ्री सुरेश चन्द्र मजूमदार (पश्चिमी बंगाल : जनरल): “पश्चिमी बंगाल' शब्दों 
को हटाना क्‍या अब सम्भव नहीं हे? 


*माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकरः माननीय मित्रों से मैं यह कहता आ रहा 
हूं कि उद्देश्य एवं कारण सम्बन्धी वक्तव्य इस अधिनियम का अंग नहीं है और 
इसलिये उस वक्तव्य के किसी शब्द, वाक्य या खण्ड को हटाने का कोई संशोधन 
यहां नहीं रखा जा सकता है। इस विधेयक के कानून बनते ही वह वक्तव्य रद्दी 
की टोकरी में फेक दिया जायेगा। वक्तव्य और प्रस्तावना में बड़ा अन्तर होता हे। 
मैं यह चाहता हूं कि सदस्यगण प्रस्तावना पर ध्यान दें जिसमें पश्चिमी बंगाल का 
कोई उल्लेख नहीं है। इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि इस खण्ड में ऐसी 
कोई बात नहीं है जिस पर विवाद किया जाये। इस खण्ड के द्वारा दो ही बातें 
की गई हैं। एक तो यह किया गया है कि अनुकूलित किये जाने के पूर्व 
भारत-अधिनियम में जो इस सम्बन्ध में मूल प्रावधान था वही यहां भी रख दिया 
गया है और दूसरा यह किया गया है कि इसके द्वारा गवर्नर-जनरल को एक 
अतिरिक्त अधिकार दे दिया गया है जिसका देना जरूरी हो गया है क्‍योंकि प्रान्तों 
की आबादी में अब परिवर्तन हो गया है। 


कक सदस्यः मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि अब इस प्रश्न पर मत लिया 
जाये। 


*थ्री एच.वी. कामतः एक ओचित्य प्रश्न है श्रीमान्‌। डॉ. अम्बेडकर ने नये 
प्रश्त उठा दिये हैं जिन पर हम विचार करना चाहेंगे। अपने नियम नं. 33 के 
अधीन आप यह कह सकते हैं कि अभी इस पर पर्याप्त रूप से विचार नहीं 
किया जा सका है और बहस बन्‍्दी के प्रस्ताव को आप नामंजूर कर सकते हें। 


*डॉ. पी.एस. देशमुख: किन्तु डॉ. अम्बेडकर तो उस विभाग के मंत्री नहीं 
हैं, जिससे कि उपस्थित विधेयक का सम्बन्ध है। 


“उपाध्यक्ष: हां, यह बात सही है। और फिर माननीय सदस्य श्री कामत को 
तो इस खण्ड पर बोलने का काफी मौका मिल चुका है। इसलिये बहस बन्दी 
के प्रस्ताव को मैं स्वीकार करता हुं। 


प्रस्ताव यह हे; 
“कि इस प्रश्न पर अब मत लिया जाये।” 
प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। 


*माननीय श्री एन. गोपालस्वामी आयंगरः मैं नहीं समझता कि इस खण्ड 
विशेष पर जो बहस हुई है उसका विस्तृत उत्तर देने की मेरे लिये कोई आवश्यकता 
रह गई है। इस खण्ड विशेष में प्रयुक्त शब्दों को, तथा अनुकूलन से पहले के 
भारत-शासन-अधिनियम की धारा 29। की पदसंहति और अनुकूलित अधिनियम की 
धारा 29। की पदसंहति को आमने सामने रखकर डॉ. अम्बेडकर ने यह अच्छी 
तरह कह दिया है कि इन शब्दों का क्‍या प्रयोजन है? जहां तक कि इस विशेष 
विषय का सम्बन्ध हे, यदि आप भारत-शासन-अधिनियम को देखें तो पता चलेगा 
कि इसकी धारा 308 के अधीन भी सपरिषद्‌ सम्राट को इसी तरह के संशोधनों 
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का अधिकार था जैसाकि प्रस्तुत नवीन धारा 29] में सुझायें गये हैं। अब वाद-विवाद 
की इस अन्तिम स्थिति में पहुंच कर इस विशेष बात पर विस्तारपूर्वक कुछ कहना 
मेरे लिये अनावश्यक है। तथ्य यह है कि इस खण्ड विशेष से लोकतन्त्रीय सिद्धांतों 
पर जिस संकट की कल्पना की जा रही है उसके सम्बन्ध में यहां अनावश्यक 
रूप से इतनी व्यग्रता व्यक्त की जा रही है। मेरी समझ से तो यहां जो आशंकायें 
व्यक्त की गई हैं वह सर्वथा निराधार हैं और उनको व्यक्त करने में अतिशयोक्ति 
से काम लिया गया हे। 


जहां तक कि पश्चिमी बंगाल के उल्लेख का सम्बन्ध है, मैं मानता हूं, हम 
इस उल्लेख को छोड सकते थे। किन्तु उद्देश्य एवं कारण सम्बन्धी वक्तव्य पश्चिमी 
बंगाल का हवाला केवल उदाहरण के रूप में दिया गया है। मेरा ख्याल है कि 
एक जगह यह कहा गया है “यदि पश्चिमी बंगाल या अन्य किसी प्रान्त के 
विधान-मण्डल के लिये चुनाव का आदेश निकाला जाये” और एक अन्य स्थल 
पर इतना कहा गया है कि “अगर उदाहरण के लिये पश्चिमी बंगाल या अन्य 
किसी प्रान्त के सम्बन्ध में कुछ किया जाता है”। विधेयक में जो बातें रखी गई 
हैं उससे भी और उद्देश्य एवं कारण सम्बन्धी वक्तव्य से भी यह स्पष्ट हो जाता 
है कि विधेयक खास तौर पर केवल बंगाल के लिये ही नहीं लागू होगा। विधेयक 
से तथा उद्देश्य एवं कारण सम्बन्धी वक्तव्य से--दोनों से ही--यह स्पष्ट है कि 
विधेयक सारे देश के लिये है और किसी खास प्रान्त पर ही नहीं लागू होगा। 
किसी भी प्रान्त में अगर ऐसी स्थिति पैदा हो जाये जिसमें चुनाव का करना जरूरी 
हो जाये तो इन अधिकारों का वहां अविलम्ब प्रयोग किया जायेगा। ऐसी सूरत में 
मैं नहीं समझता कि पश्चिमी बंगाल के उल्लेख पर क्‍यों सन्देह किया जा रहा 
है और यह सोचा जा रहा है कि अन्य प्रान्तों पर नहीं बल्कि केवल पश्चिमी 
बंगाल पर लागू करने के अभिप्राय से यह विधेयक रखा जा रहा हे। 


जहां तक कि डॉ. देशमुख के इस संशोधन का सम्बन्ध है कि इस खण्ड 
विशेष के अधीन निर्मित प्रत्येक आदेश विधान-मण्डल के समक्ष रखा जायेगा, में 
उसे, उससे परिवर्तित रूप में जिसमें कि उन्होंने पेश किया है, पहले ही स्वीकार 
कर चुका हू 


इसी संशोधन का एक दूसरा संस्करण पेश किया है माननीय मित्र काजी 
करीमुद्दीन ने जिसके बारे में मुझे केवल एक शब्द कह देना है। आपका यह कहना 
है कि इस धारा के अधीन निकाले गये हर आदेश के लिये यह आवश्यक होना 
चाहिये कि प्रवर्तन में आने के कम से कम दो मास पूर्व उस पर विधान-मण्डल 
का अनुमोदन प्राप्त हो जाये। अगर हम इस संशोधन को स्वीकार करते हैं तो 
फिर विधेयक रखने की हमें जरूरत ही क्‍या रह जाती है? फिर विधेयक को 
पास करना निरर्थक है क्योंकि हमें इस प्रावधान की आवश्यकता ही है एक ऐसी 
अवधि के लिये जो पांच या छह माह से ज्यादा न जायेगी। यदि आज हम आदेश 
बनाते हैं और गवर्नर-जनरल उसे दो महीने बाद पास करता है और फिर दो महीना 
हम इसलिये रूके रहते हैं कि विधान मण्डल का अनुमोदन प्राप्त हो जाये तो 
फिर हमारे पास समय ही कितना रह जायेगा जो हम चुनाव की व्यवस्था करेंगे? 
उस हालत में चुनाव करना तो दूर आपको मतदाता-सूची तैयार करने के लिए 
पर्याप्त समय न रह जायेगा जो संविधान के प्रवर्तन में आने से पूर्व हम चुनाव 
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करा सकें। इसलिये माननीय मित्र से मैं यह कहूंगा कि वह अपने संशोधन के 
लिये जोर न दें मेरा ख्याल है कि डॉ. देशमुख के संशोधन के स्वीकृत हो जाने 
से भी उनका प्रयोजन सिद्ध हो जाता हेै। 


यहां यह भी कहा गया है कि आखिर विधान-मण्डल अपने विचारों को लोगों 
पर कैसे प्रकट कर सकता हे और उन्हें कैसे प्रभावी बना सकता हे। इसके जवाब 
में मुझे केवल यही कहना है कि जब इस तरह का आदेश विधान-मण्डल के 
समक्ष उपस्थित होगा तो किसी भी सदस्य को यह अधिकार रहेगा कि उस आदेश 
के प्रावधानों के सम्बन्ध में वह जो चाहे प्रस्ताव करे और सभा को यह स्वतन्त्रता 
रहेगी कि उस प्रस्ताव पर अपने विचार व्यक्त करे। वर्तमान परिस्थिति में तो यही 
किया जा सकता हे। हम ऐसा समझ लें कि अगर गवर्नर-जनरल द्वारा आदेश सितम्बर 
या अक्तूबर में पास कर दिया जाता है---यदि इसकी आवश्यकता पड़ी तो-तो नवम्बर 
वाले अधिवेशन में वह विधान-मण्डल के समक्ष उपस्थित किया जायेगा और अगर 
वह बाद में पास किया गया तो फिर जनवरी के अधिवेशन के पहिले वह पेश 
किया जायेगा। मेरी समझ से इस सिद्धान्त विशेष के समाधान के लिये अधिक 
से अधिक इतना ही किया जा सकता है। 


*थ्री महावीर त्यागी: यदि अनुमति हो तो एक सवाल करूं श्रीमान? आखिर 
इस विधेयक को किसी प्रान्त विशेष पर ही लागू करने का इरादा कैसे किया 
जा रहा है? बंगाल का नाम क्‍यों लिया जाता है? बंगाल ने क्‍या गलती की हे 
जो इस विधेयक में उसका उल्लेख किया जा रहा हे? 


“माननीय श्री एन. गोपालस्वामी आयंगरः विधेयक में बंगाल का कतई 
उल्लेख नहीं किया गया हेै। 


“उपाध्यक्ष: प्रस्ताव यह है:- 


“कि खण्ड 4 में, प्रस्तावित धारा 29] में. 'क्ाए ण 6 ण0ण्याए प्राभाशड' 
शब्दों के आगे “इफ्रांब्ल 0 ०णातानााणा 59 व ए्वीब्ाला शो! एफ० 
]07738 ० ॥6 896 एस 86॥काणा, 70क्री एा०णा ० 70796४ ॥(श८०१ (007 शब्द 
रखें जायें।” 

संशोधन अस्वीकृत हुआ। 
“उपाध्यक्ष: अब प्रस्ताव यह हेः- 


“कि खण्ड 4 में, प्रस्तावित धारा 29। का सख्याक्रम बदलकर उसे धारा 29 
की उपधारा () के रूप में रखा जाये और पुनः संख्याबद्ध की गई इस 
उपधारा (]) के आगे यह जोड़ दिया जाये:- 


“((2) इस धारा की उपधारा () के अधीन निर्मित प्रत्येक आदेश, निर्मित 
होने के बाद यथाशक्य शीघ्र अधिराज्य के विधान-मण्डल के समक्ष उपस्थित 
किया जायेगा।' ” 


सशोधन स्वीकृत हुआ। 
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“उपाध्यक्ष: अब प्रस्ताव यह हैः 
“कि खण्ड 4 अपने संशोधित रूप में विधेयक का अंग माना जाये।” 
प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। 
खण्ड 4 अपने सशोधित रूप में विधेयक में शामिल किया गया। 
खण्ड 5 विधेयक में शामिल किया गया। 
शीर्षक और प्रस्तावगा को विधेयक में शामिल किया गया। 

*माननीय श्री एन. गोपालस्वामी आयंगरः मैं यह प्रस्ताव रखता हूं: 
“कि विधेयक अपने संशोधित रूप में स्वीकार किया जाये।” 


श्री एच.वी. कामत: एक ओचित्य प्रश्न है श्रीमान्‌। मैं आपका ध्यान तथा 
सभा का ध्यान संविधान-सभा के नियम नं. 38 (घ) के उपनियम (2) की ओर, 
जिस रूप में कि 3]। मई सन्‌ 949 को वह संशोधित किया गया है, आकृष्ट 
करूंगा। इस उपनियम में यह कहा गया है कि अगर विधेयक के सम्बन्ध में 
कोई संशोधन किया गया है और यदि उसी दिन यह प्रस्ताव रखा जाता है कि 
“विधेयक स्वीकृत किया जाये” तो उस प्रस्ताव का कोई भी सदस्य विरोध कर 
सकता है। इस नियम के अधीन मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं। (बाधा) 
हां यदि सभाध्यक्ष खुद इसके उपस्थित किये जाने की अनुमति देता हो तो यह 
रखा जा सकता हे। 


“उपाध्यक्ष; जो संशोधन अभी स्वीकार किया गया है वह एक सामान्य 
औपचारिक संशोधन है। प्रस्तावक ने जो प्रस्ताव रखा है उसे सभा के समक्ष उपस्थित 
किये जाने की मैं अनुमति देता हूं। 


*थ्री एच.वी. कामतः बहस के जवाब में माननीय श्री गोपालस्वामी आयंगर 
ने जो वकतृता दी है उससे मुझे न तो अपनी बात के लिये पछतावा हो रहा 
है और न उनकी बातें मेरे दिल में बेठ रही हैं। जिस संशोधन को अभी सभा 
ने स्वीकार किया है उससे विधेयक के इसी अंश की अर्थात्‌ धारा 4 की भयंकरता 
में नरमी जरूर आ जाती है पर अत्यन्त ही सूक्ष्म मात्रा में। अपने साथी श्री आयंगर 
के बचाव के लिये डॉ. अम्बेडकर ने वकालत की है और उनका ऐसा करना 
ठीक ही है क्‍योंकि कर्तव्य और धर्म के नाते वह ऐसा करने के लिए बाध्य 
हैं। हमारे मंत्रिमंडल में प्रबल ऐक्य है। मंत्रिमंडल के हर सदस्य को अपने साथी 
सदस्य का, सुदिन और दुर्दिन से, सुख और दुःख में हाथ बटाना ही चाहिये और 
उसकी मदद करनी ही चाहिये किन्तु डॉ. अम्बेडकर ने अपने साथी के बचाव 
जो बातें कहीं हैं, उनसे मेरे दिमाग में नये सन्देह पैदा हो गये हैं और मेरे सामने 
नई कठिनाइयां पैदा हो गई हैं। असंशोधित धारा 29। का जिक्र करते हुये आपने 
यहां यह दलील दी है कि विधेयक की धारा 4 के द्वारा इतना ही किया गया 
है कि मूलधारा 29] के अधीन जो स्थिति थी वही जारी रहने दी गई है इसका 
मतलब यह हुआ कि भारत-शासन-अधिनियम के अनुकूलित किये जाने के पूर्व 
जहां सम्राट की सरकार को अधिकार प्राप्त थे वहां अब गवर्नर-जनरल को---अवश्य 
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ही कार्यपालिका या मंत्रिमण्डल भी उसके साथ शामिल हैं--प्राप्त हो जाते हैं। किन्तु 
आश्चर्य तो मुझे इस बात पर हो रहा है कि धारा 29] का एक अंश विशेष 
आखिर डॉ. अम्बेडकर की निगाह से कैसे चूक गया क्‍योंकि विस्तार की बातें 
उनकी निगाह से नहीं चूकती हैं और बारीक से बारीक बात भी उनकी निगाह 
में आ जाती है। हमें यहां यह बताया गया है कि भूल से ऐसा हो गया। अपनी-अपनी 
कार्यकुशलता के लिये हमारा कानून विभाग बहुत प्रसिद्ध है पर इस भूल को पकड़ने 
में उसे दो वर्ष लग गये। फिर यह भूल भी तभी उनकी दृष्टि में आ पाई जब 
कि पश्चमी बंगाल की समस्या उनके सामन आई और उन्हें यह परेशानी हुई कि 
इस स्थिति का निराकरण कैसे किया जाये। खेर अभी तो हमसे एक ही भूल हुई 
है एक ही बार हम फिसले हैं पर अभी फिर फिसलेंगे और बार-बार फिसलेंगे। 
मेरा यह निश्चित मत है कि हम इस समय एक फिस्सल ढाल पर खड़े हें। 


अब मैं डॉ. अम्बेडकर का ध्यान अनुकूलित धारा 29। के शब्दों और प्रस्तुत 
हे 4 के शब्दों की ओर आकृष्ट करूगा जिसे कि आज हमने स्वीकार किया 
। 


*थआ्री एम. अनन्तशयनम्‌ आयंगर (मद्रास : जनरल): एक ओचित्य प्रश्न हे 
श्रीमान्‌। क्या मैं यह जान सकता हूं कि क्‍या तृतीय पठन के समय भी किसी 
धारा विशेष के गुण दोष पर किसी को विचार करने का अधिकार है? और फिर 
22 वही तर्क इस समय दुहरा रहे हैं जो द्वितीय पठन के समय वह 
रख चुके हैं। 


*भ्री एच.वी. कामतः मुझे खेद है कि श्री आयंगर ने, द्वितीय पठन के समय 
मैंने जो कुछ कहा है उसे ध्यान से नहीं सुना। अन्यथा मैं, कहूंगा कि वह यह 
हर्गिज न कहते कि मैं अपने तर्कों की पुनरावृत्ति कर रहा हुं। 


*थ्री एम. अनन्तशयनम्‌ आयंगरः दूसरों के द्वारा रखे गये तर्कों को भी उन्हें 
दुहराना चाहिये। 


*आ्री एच.वी. कामतः उस सम्बन्ध में श्री आयंगर से मैं इतना ही कहूंगा 
कि “वैद्यराज पहले अपने रोग की चिकित्सा करो” डॉ. अम्बेडकर ने यह कहा 
है कि प्रस्तुत धारा 4 में और मूल भारत-शासन-अधिनियम की धारा 29 में एक 
ही तरह के प्रावधान हैं। किन्तु धारा 29] में यह साफ तौर पर कहा गया है 
कि “जहां तक कि यहां वर्णित विषयों के सम्बन्ध में इस अनिधियम में कोई 
प्रावधान नहीं किया गया हे, वहां तक सपरिषद सम्राट....प्रावधान कर सकता हे” 
किन्तु इस नये खण्ड के द्वारा तो गवर्नर जनरल को अबाध अधिकार मिल जाता 
है। इस विधेयक के प्रावधानों के अनुसार वह किसी भी समय आदेश द्वारा ऐसा 
संशोधन कर सकता है जैसा कि वह आवश्यक समझे। यहां ऐसा नहीं कहा गया 

कि “जहां तक कि.....प्रावधान नहीं किया गया हे” मैं नहीं समझता कि आखिर 
इस भूल के लिये बचाव में कोई क्‍या कह सकता है। दूसरी चूक हुई उद्देश्य 
एवं कारण सम्बन्धी वक्तव्य में पश्चिमी बंगाल का उल्लेख करने में। निश्चय ही 
सभा में रखे जाने के पहले इस विधेयक की विधि मन्त्रालय (,3७ 'शागरंआ५) 
ने अच्छी तरह छानबीन कर ली होगी। आश्चर्य है कि यह काम किसने किया 
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था डॉ. अम्बेडकर ने किया था या किसी अण्डर सेक्रेटरी ने किया था। जो भी 
हो इस भूल की जिम्मेदारी विधि मंत्री पर है। धारा 2)9। की भूल के सम्बन्ध 
में तथा उद्देश्य एवं कारण सम्बन्धी वक्तव्य की गलती के सम्बन्ध में बचाव के 
लिये जो दलील उन्होंने पेश की हैं वह बिलकुल बेमानी हैं। यह ऐसी दलील 
नहीं है जो सभा को जंच सके। यह दलील तो उन्होंने केवल अपने साथी के 
बचाव के लिये पेश की है। ऐसा जान पड़ता है कि अपना शासन एक होकर 
नहीं काम कर रहा है। विधयेक का मसौदा तैयार किया है किसी दूसरे व्यक्ति 
ने और जब वह विधेयक यह पेश होता है--उसके पहले नहीं--तो डॉ. अम्बेडकर 
भूल के लिये जी जान से मसौदा बनाने वाले का बचाव करते हैं। इस तरह से 
मंत्रिमण्डल को अपना प्रकार्य नहीं करना चाहिये। उसे तो एक होकर काम करना 
चाहिये। अगर वह एक होकर काम नहीं करता है तो दुनिया को मुंह दिखाना 
उसके लिये मुश्किल होगा। आशा है अपना मंत्रिमण्डल भविष्य में और दक्षतापूर्वक 
काम करेगा ताकि दुनिया वाले उसके सम्बन्ध में और अच्छी धारणा रख सकें। 


आखिरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि जिस संशोधन को डॉ. 8 ख ने 
पेश किया हे और जिसे सभा ने स्वीकार किया है उसमें यह कहा गया है कि 
गवर्नर-जनरल द्वारा निकाला जाने वाला आदेश यथाशक्य शीघ्र विधान-मण्डल के 
समक्ष रखा जायेगा। श्री आयंगर ने बहस के जवाब में इसके बारे में यह कहा 
है कठिनाई यह है कि सभा को हमेशा समवेत नहीं किया जा सकता और देर 
तक उसका अधिवेशन नहीं चल सकता कि गवर्नर-जनरल के आदेशों पर विचार 
किया जा सके। उनकी यह दलील बिलकुल थोथी दलील है। अभी उस दिन 
भावी व्यवस्था में सभा के आहूत किये जाने के बारे में एक अनुच्छेद विशेष 
पर यहां विचार किया जा रहा था तो हम लोगों की ओर से यह आपत्ति उठाई 
गई थी कि दो अधिवेशनों के बीच छह महीने का व्यवधान ठीक नहीं है। हम 
लोगों का कहना था कि छह महीने का व्यवधान बहुत लम्बा होगा। इस पर 
डॉ. अम्बेडकर ने यह आश्वासन दिया था कि भविष्य में सभा प्रायः समवेत हुआ 
करेगी? अगर उस समय ऐसा किया जा सकता था तो फिर मैं कोई कारण नहीं 
देखता कि द्वितीय पठन के बाद शीघ्र ही हम क्‍यों नहीं विधान-मण्डल के रूप 
में यहां समवेत हो सकते हैं। इस बीच में कानून-विभाग गवर्नर जनरल का आदेश 
वगैरह तैयार करने का काम कर लेगा। यदि कोई इस सम्बन्ध में हठ या वक्रता 
की 20 अपनाता है तो बात दूसरी है वरना सभा को शीघ्र समवेत किया जा 
सकता है। 


अन्त में मैं यह कहूंगा कि इस विधेयक के अधीन यथा समय आगे चल 
कर विधान-मण्डल के समक्ष जो भी प्रस्ताव उपस्थित किये जायेंगे उनके सम्बन्ध 
में मुझे आशा है कि सभा को न केवल इतना ही अधिकार रहेगा कि वह पहले 
से ही तय की हुई किसी बात पर सिर्फ 'हां' कह दे बल्कि उसे यह अधिकार 
होगा कि वह गवर्नर-जनरल के आदेशों पर स्वतन्त्रता पूर्वक विचार करे, उसको 
स्वीकार करे या उसमें संशोधन करे या उसे न पास कर दे। यदि संसद को इस 
अधिकार से वंचित रखा जाता है तो व्यक्तिगत रूप से मैं तो कभी इस दुरभिसन्धि 
में साथ नहीं दे सकता। आशा है यह बात ध्यान में रखी जायेगी। संशोधन इस 
बात पर सर्वथा मौन हे। इसमें सिर्फ यह कहा गया है कि संशोधन संसद के 
समक्ष पेश किया जायेगा। किसलिये पेश किया जायगा यह भगवान ही जाने। आशा 
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है संसद को पूरा अधिकार रहेगा कि वह हर स्थिति में समुचे विषय पर विचार 
करके चाहे उसे पास करे या ना पास करे। मैं यह अनुभव करता हूं कि इस 
विधेयक को जल्दी-जल्दी पास करा लिया गया है और धारा 4 थोडे से परिवर्तन 
के साथ पास कर ली गई है। इससे विधेयक की भयंकरता कुछ नरम जरूर हो 
गई है पर इससे प्रावधान की अप्रियता बिलकुल दूर नहीं हो जाती है। आशा हे, 
महीना दो महीना के अन्दर जब यह विषय सभा के समक्ष आयेगा तो उस 
अधिनियम के अधीन गवर्नर-जनरल द्वारा निर्मित सभी आदेशों की छानबीन करने 
रा , उन पर संशोधन करने या उन्हें न पास करने का सभा को पूरा अधिकार 
रहेगा। 


*थ्री टी.टी. कृष्णमाचारीः मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस प्रश्न पर अब मत 
लिया जाये। 


“उपाध्यक्ष: श्री गोपालस्वामी आयंगर कया कुछ कहना चाहते हें? 


*माननीय श्री एन. गोपालस्वामी आयंगरः मैं नहीं समझता कि मुझे कुछ 
भी कहना है। 


“उपाध्यक्ष: प्रस्ताव यह हैः 


“कि भारत-शासन-अधिनियम 935 में और संशोधन करने के लिए उपस्थित 
किये गये विधेयक को, सभा द्वारा संशोधित रूप में स्वीकार किया जाये।” 


प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। 
सभा द्वारा तय किये गये रूप में विधेयक पास किया गया। 
“उपाध्यक्ष; अब सभा कल प्रातः 9 बजे तक के लिए स्थगित होती है। 


इसके पश्चात्‌ सभा शुक्रवार, 49 अगस्त सन्‌ 949 ई. 
के प्रातः 9 बजे तक के लिये स्थगित हो गई। 


